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 लोक  सभा  ग्यारह  बज  समदत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 aaa  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 c aaa nw w  प्रधान  मंत्री  की  प्रतिमा  की  स्थापना

 *  485.  श्री  बाबू  साहिब  परलेकर
 :.

 कया  वित्त  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह

 घ् ताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 वित्त  मंत्रालय

 ने  1977 में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री

 stadt  इन्दिरा  गांधी  की  प्रतिमा  की  स्थापना  के  लिये  एक  पत्न  द्वारा  30,000  श्रमरीकी

 डालर  (2.  मंजूर  किये थे  ;

 यदि  तो  क्या  प्रतिमा  के  निर्माण के  लिये  ag @ fear दे  दिया  गया  है  ate  किसको ;

 झौर

 प्रतिमा  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ale  सरकार  का  उक्त  प्रतिमा

 की  स्थापना  किस  स्थान  पर  करने  का  विचार  है  ?

 faa  तथा  राजस्व  शर  ब्रेकिंग  मंत्री  (  श्री  एच०  एम०  :  जिस
 महिला

 मूर्तिकार  को  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  केन्द्रीय  श्रन्नियान  समिति  द्वारा  श्रीमती
 ५

 इन्दिरा  गांधी  की  प्रतिमा  बनाने  का  काम  सौंपा  गया  उसे  30,000  डालर  क  बराबर

 की  रकम  दी  जानी  थी
 ।  इस  विभाग

 ने
 केवल  15,000  डालर  की  विदेशी  मुद्रा की  मंजूरी

 दी  थी  क्योंकि  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  केन्द्रीय  अ्रभियान  समिति  atc  महिला

 2007
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 मूर्तिकार के  बीच  हुए  करार  की  शर्तो ंके  भ्रनुसार  बाकी  wea  रुपयों  में  wear  की  जानी  थीं

 लेकिन  शभ्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  केन्द्रीय  झ्रभियान  समिति  से  कोई  श्रावेदनपत्न त

 प्राप्त होने  के  कारण  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वास्तव  में  कोई  विदेशी  war  नहीं  दी

 wiz  चकि  भारत  सरकार  ने  प्रतिमा  बनान ेके  लिए  कोई  श्राडर  नहीं

 दिया  इसलिए  यह  बताना  संभव  नही ंहै  कि  क्या  प्रतिमा  के  निर्माण  के  लिए  श्राडर  दिया

 गया है  या  नहीं  भ्रौर  उसका  निर्माण  कब  तक  पुरा हो  जाने की  श्राशा है  इस  बात को

 देखते  हुए  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  कि  सरकार  का  उक्त  प्रतिमा  को  कहां  स्थापित

 करने  विचार है  ।

 श्री  बापू  साहिब  परले  कर  मंत्री  महोदय ने  उत्तर में  कहा  है  कि  वास्तव  में  frag  बैंक

 ने  कोई  विदेशी  मुद्रा  नहीं  दी  है  क्योंकि  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  केन्द्रीय

 अभियान  समिति  से  कोई  श्रावेदन-पत्र  प्राप्त  नहीं  हुभ्ना  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि

 क्या  श्रावदन-पत्न  प्राप्त  होने  पर वें  15,000  डालर  की  यह  राशि  प्रदान  करेंग े?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मांग  किये  जाने पर  राशि  दे  दी  जायेगी

 थ्री  बाप  साहिब  want  प्रश्न के  शाग  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय ने

 कहां  है  कि  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  सरकार  का  उक्त  प्रतिमा  को  कहां

 स्थापित  करने  का  विचार है  1.0  यदि  समित्ति  द्वारा  ऐसी  प्रार्थना  की  जाती  है  तो  क्या  सरकार

 का  विचार  इस  प्रतिमा  को  स्थापित  करने  की  mate  देने  का  है
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटल  राज
 मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं हूं  ।

 डा०  वसंत  कुमार  पंडित  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  कि  श्रावेदन  प्राप्त  होने  पर

 पैसा दे  दिया  जायेगा  ।  क्या  उन्होंने  पुछताछ  की  है  कि  महिला  मूतिकार  ने
 काम  शुरू कर

 दिया है  श्रौर  उसका  नाम  श्रौर  राष्ट्रीयता  क्या है  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  श्रीमती  फ्रैंडा  ब्रिलीमेंट  वह  मूरतिकार हैं  जिन्हें  श्राडर  गया

 है  ।  मैं  उनकी  राष्ट्रीयता  नहीं  बता  सकता  हुं  ग्रौर मैं  यह
 भी  नहीं  कह  सकता

 हूं  कि  उन्होंने

 केन्द्रीय काम  शुरू  का  दिया है  या  नहीं  met  भारतीय  कांग्रेस  समिति

 अभियान  समिति ने  दिया  केन्द्रीय  अभियान  समिति ने  यह  श्राश्वासन  मांगा  था  fH  मूर्तिकार

 मिल  जाने  पर  दिदेशी  wat  की  राशि  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ।  स्वीकृति दे  दी  गई  है  श्रौर  मांग

 प्राप्त  होने  पर  हम  उस  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  समरन्द्र  क्न्ड  मंत्री  महोदय  का  कथन  शोधजनक है  कि  श्रावेदन  जाने
 पर

 मद्रा  मंजर  करदी  जायेंगी ।  वें
 एक  महत्वपूर्ण पद  पर  असीन हैं  ग्रौर  जनता  सरकार  हर

 प्रकार  की  बचत  करने  के  लिये  वचनबद्ध
 इस  बात

 को
 ध्यान  में  रखते  हुए  यहू  जानकारी

 वास्तव में  बहुत  शोभजनक  कि  वित्त
 मंत्री  ऐसे  निर्थक  प्रयोजन के  लिये  दुर्लभ  विदेशी  मुद्रा

 दे  मेरा  वित्त  मंत्री
 से  श्रनुरोध  हैकि  वे  इस  बारे  में  पुर्विचार  करके  घोषणा

 क्या  वे  यह  भी  घोषणा  करेंगे  कि  भविष्य  में  पापी  श्र  पुण्यात्म  दोनों  को  एक  वर्ग
 में  नहीं  रखा

 जायेगा  ।
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 24  1899  (31% ) )

 थी  एच०  एम०  पटेल  :.  विदेशी
 मुद्रा

 की  यह  मंजूरी
 इस

 सरकार
 के

 सत्तारूढ़  होने से

 पहले  दी  गई  थी  ।

 श्रीमती  मृणाल  गोरे  :  इसे  वापस  ले  सकते हैं  |

 श्री  एंच०  एस०  पटल  :  ऐसा  किया  सकता  निश्वय  ही  हम  पर  विचार

 कर  सकते हैं  |  लेकिन  इस  सरकार  यह  सामान्य  नीति  है  कि  पहली  सरकार ते  जो  भी

 वचन  दिय ेहैं  उन्हें  निभाया  जाये  |  हम  पता  करेंगे कि  क्या  ©:  दे  दिया  गया  है

 इसके  बाद  हम  इस  विषय  पर  विचार  कर  सकते हैं  |

 Shri  Chandra  Shekhar  Singh  :  The  hon.  Minister  said  that  they  will  consider

 the  matter  regarding  grant  of  §  15,000  and  it  was  policy  ta  honour
 the  commitments  made  by  the  previous  Government,  The  idols  of  Lord  Shiva  and
 Lord  Krishna  were  installed  500  years  after  their  death.  In  this  context
 I  know  whether  Government  would  consider  the  question  of  installing  statues  of
 living  persons  ?  Is  it  not  idolatry  to  instal  statues  of  living  persons  and  is  it  not
 an  insult  to  our  poor  country  to  think  of  spending  money  of  this  poor  country
 for  this  purpose  ?

 श्री  रच ०  एस०  पटल । यह एक एक  श्रत्यन्त  काल्पनिक  प्रश्न है  जिसका  वास्तव में  वित्त

 मंत्रालय  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।  पिछली  सरकार ने  कोई  निर्णय किया  था  ate  तत्कालीन

 वित्त  मंत्रालय  से  प्राथना  की  गई  थी  झ्रौर  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  ने  इसे  स्वीकार  किया  ।  मैं

 इस  बारे  में  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  ।

 श्री  कोन  fag  पाटिल  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  केन्द्रीय  afwarat  समिति

 के  अ्रध्यक्ष  कौन थे  wie  इस  प्रतिमा  के  लगाने  पर  15,000  डालर  स्वीकृत  करने के  क्या  श्राधार

 थे  |

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  मैं  समझता हं  कि  वित्त  मंत्रालय  को  श्री  यशपाल  कपूर  से

 उसमें  कहा  गया था  कि  उन्होंने  30,000  डालर  की  लागत से  श्रीमती  गांधी
 प्राप्त  ग्रा

 था  |

 की  7  फुट  ऊंची  एक  कांस्य  प्रतिमा  बनाने  के  लिये  विश्व-विख्यात  महिला  मूर्तिकार  फ्रैंडा  ब्रिलिमेंट

 से  कहा  है  ।  मैं  कह  चुका  हूं  कि  हम  पता  करेंगे  कि  प्रगति  हुई  है  श्रौर यदि  कोई  प्रगति

 नहीं हुई  है  तो  हमें  इसे  रद  कर

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  यदि  श्राडर  भी  दे  दिया  तो  सरकार  उसे  रद  कर

 देगी  ।

 Shri  Ram  Kanwar  Mr.  Speaker,  Sir,  the  reply  of  the  hon.  Prime  Minister  is  quite
 heartening.  Certain  organisations  had  demanded  installation  of  a  statue  of  Mahatma  Gandhi

 at  India  Gate  and  their  workers  were  put  in  jail  by  the  previous  government.

 Shri  Ravindra  Pratap  Singh  ;  Is  the  hon.  Minister  aware  of  the  site  where  this  statue
 was  to  be  installed  ?

 श्री  एच०  एम०  इस  बारे
 में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 afi श्री  बयालार  रवि  :  sq इस  काथत  कच्द्राय  ग्रभियान  समिति  से  यह  अ्रावेदन  कब  प्राप्त

 gat  था  ?  समिति  के  श्रध्यक्ष  एक  सम्मानित  व्यक्ति  थे  ae  उन्हें  ote  भी  श्रादर

 3
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 दृष्टि  से  देखा  जाता  है  बाबू  जगजीवन  शम  इसके  श्रध्यक्ष  विदेशी  मुद्रा  के  लिये  श्री  यशपाल

 कपूर से  यह  श्रावेदन-पत्र  कब  प्राप्त  '  कया  बाद  में  इस  समिति  श्र  aft  बनाने

 बाले  व्यक्ति  के  बीच  हुए  करार  की  प्रति  उन्हें  प्राप्त हुई  थी  ?

 श्री  एच०  एम०  ua:  कोई  करार  मुझे  क्यों  मिलता ?  अ्रखिल  भारतीय  कांग्रेस

 समिति
 की

 केन्द्रीय  श्रमियान समिति  के  महासचिव  श्री  यशपाल कपूर  से  वित्त
 मंत्रालय

 को
 16  1976  को  पत्न  प्राप्त  satan  जिसमें  कहा  गया  था

 कि  उन्होंने  एक  मूर्तिकार

 को  काम  सौंप  दिया है  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  I  may  congratulate  the  Prime  Minister  and  the  Government
 on  behalf  of  Members  and  the  countrymen  fer  respecting  the  feelings  of  the  people  of  India
 by  making  the  statement  that  the  foreign  exchange  worth  several  lakhs  of  rupees  sanctioned
 earlier  will  not  be  given.  It  would  have  been  a  great  tragedy  to  grant  such  a  huge  sum  of
 foreign  exchange  for  the  installation  of  a  statue  of  a  person,  who  was  the  symbol  of  fascist
 rule  in  the  country.  Have  you  laid  down  a  yard  stick  for  grant  of  foreign  exchange  for  such
 statues  50  that  recurrence  of  such  incidents  15  avoided  in  future  ?

 स्वामी  विवेका  नन्द
 की  मूर्ति  लगाये  जाने की  प्रार्थना  की  जा  सकती है  श्रौर  श्रनेक

 बातों
 के

 लिये

 प्राथ॑ना  की  जा  सकती है

 श्री  मोरारजी  देसाई  बाहर से  मूतियां  बनवाने की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं है  श्नौर  इसके

 लिये
 हम  कोई  विदेशी  मुद्रा  नहीं  देंगे  ।

 Shri  Mani  Ram  Bagri  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  had  made  an  appeal  to  change
 the  names  of  roads  having  a  hearing  on  thenames  of  foreign  rulers  and  their  statues  and  replace
 them  by  the  statues  and  names  of  freedom  fighters  and  historians  of  India.  Will  the  Prime
 Minister  kindly  pay  special  attention  to  do  the  needful  now  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रश्न से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 Marketing  of  Indian  Goods  in  Africa,  South  America  and  Sou sou  th  East  Asia

 *  486,  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  the  efforts  made  or  proposed  to  be  made  by  Government  for  marketing  wf  Indian
 goods  in  Africa,  South  America  and  South  East  Asia  ;  and

 (b)  the  names  of  the  countries  out  of  them  with  which  we  have  had  trade  relations  so
 far  and  the  names  of  the  commodities  exported  to  these  countries?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  दक्षिण

 श्रफ्रीका  तथा  दक्षिण-पूर्व  एशिया  में  भारतीय  माल  की  बिक्री  के  लिये  किये  गये  प्रयासों  में
 ये

 शामिल  बाजार  सर्वेक्षण  बिक्री  प्रतिनिधिमण्डल  भारतीय  प्रदर्शनियां

 राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  भाग  वाणिज्यिक  सुलभ  ऋण  प्रदान  व्यापार  करार

 सरकारी  स्तर  पर  व्यापार  वार्ताएं  भ्रन्तर्राष्ट्रोय  निविदाश्रों  के  लिए  टेंडर  निर्यात

 संवर्धन  संगठनों  के  कार्यालय  खोलना  ्रौर  जानकारी  एकत्र  करके  उसका  प्रसार  करने  के  लिए  हमार
 वाणिज्यिक  मिशनों  द्वारा  किये  गये  प्रयास  ।  भविष्य  में  इन  प्रयासों  को  बढ़ाए  जाने  का  विचार  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 छिप

 विवरण

 उन  देशों  की  सुची  जिनके  साथ  हमारे  व्यापार  सम्बन्ध  हैं

 दक्षिण  अमरी  का  सहारा का  उत्तरी  सहारा का  दक्षिण  पुर्व  एशिया

 अफ्रीका  शऋफ्रीका

 —_—_——___————

 एशिया

 अर्जेन्टीना  मिख्र का

 गणराज्य

 सुडान  य

 ब्राजील  कार्मीनਂ  नेपाल  कम्बोडिया

 खमर  गणराज्य

 चिली  लिबिया  केनारी  द्वीप  फारमोसा

 कोलम्बिया  मोराको  कंप  वर्डी  द्वीप  श्रीलंका
 बंगला  देश

 फिजी

 कोस्टा  रीका  ट्यूनीशिया  मध्य  अफ्रीकी  हांगकांग

 as  इंडोनेशिया

 कोमरो  द्वीप

 इनवडर  कांगो  दक्षिण  कोरिया

 एल  साल्वेंडर  ज़रे

 दहीमी  मलयेशिया

 इथोपिया  eas TUS

 होंडरस  )  फिलिपीन

 मैक्सिको  ज़ाम्बिया
 सिंगापुर

 निकरगु्रा  घाना  थाईलेण्ड

 पानामा  गणराज्य  गिनी  चोन  जनवादी

 भ्राइबरी  कोस्ट  कोरिया  लोकतंत्री

 पीरू  केनिया  जनवादी  गणराज्य

 उसूग्व  लिसो थो  वियतनाम  जनवादी

 गणराज्य

 वेनेजएला

 अमरी कन  सामोग्रा

 भामास

 बम  डा

 बारवेडोस

 फ्रेंच  वेस्ट  इंडीज़
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 दक्षिण  प्रमरीका  सहारा का  उत्तरी  सहारा का  दक्षिण

 श्रफ्रीका  अ्रफ्रीका

 गुयाना  नाइजीरिया

 फ्र्च  मोजम्बिक

 गयाना  री-यूनियन

 होंडरग्रस  मारितेनिया  रवांडा

 नाट  ब्रिटिश  मारीशस

 विर्जीन  द्वीप  नीगर  साउथीमीट  प्रिसिप

 सेनेगल

 सेसल्स लव  द्वीप

 नीदरलैण्ड  सायरा  लीश्रोनਂ

 एण्टीलीज़  सोमालिया

 थ्यरटो  रीको  स्पेनिस  सहारा

 सुरीनाम
 स्टेहेलिना  एण्ड

 स्वांजीलैण्ड ब्लिनिदाद तथा टोबेगो तथा

 तंजानिया

 टोगो

 विंडवडं  द्वीप  य

 वोल्टा

 पश्चिम  प्रफ़ीका

 जाम्बिया

 वर्तुश्रों  कहो  सुची

 लौह  अ्रयस्क

 मैंगनीज  अयस्क

 समुद्री  उत्पाद

 मूल्यवान  तथा  श्रधें  मूल्यवान  रत्न
 विद्यत  मधीनें चो

 इंजीनियरी माल

 पटसन  निमित  माल

 काज  गिरी

 फल  तथा  सब्जियां

 11

 12  मसाल

 13  अ्रनिमित तथा  निर्मित  तम्बाक

 14  मूंगफली  की  एच०  पी०  एस०
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 15.  इमारती  लकड़ो  तथा  काक

 6.  शहतुती  रेशम  qt

 17.  त्र भ्रक  जिसमें  टुकड़े  तथा  वैस्ट  भी  शामिल  है

 18.  अ्रपरिष्क्त  खनिज  पदार्थ

 1  9.  रासायनिक  तत्व  तथा  संघटक

 20.  कमाने  तथा  रंजन  सामग्री

 21.  ्रौषधघ  तथा  भेषजीय  पदार्थ

 22.  चमड़ा

 23.  खनिज  विनिर्मित  सामान

 24.  धातु  विनिर्मित  सामान

 25.  बिजली  की  मशीनों  को  छोड़कर

 26.  लोहा  TAT  इस्पात

 27.0  एल्यूमिनियम

 28.0  परिवहन  उपस्कर

 29.  सफरी  हैंडबैग  तथा  इसी  प्रकार  की  ग्रव्य  वस्तुएं

 30.  सुती  तथा  परिधान

 चमड़े  से  बना  माल  तथा  जूते

 32.  हस्तशिल्प की  वस्तुएं

 33.  रासायनिक  पदाथ  तथा  सम्बद्ध  उत्पाद

 34.  TAT  तथा  उससे  बना  सामान

 35.  कांच  तथा  कांच  का  सामान

 36  श्रयस्क  तथा  मैंगनीज  के  सांद्रण

 37  चन्दन  की  लकड़ी

 38  चमड़ा

 39  की  खली  तथा  उसका  चूरा  श्ौर  खाद्य  तेल  के  झ्र्न्य  अवशष ५

 40
 पशु  चारा

 41  रबड़  से  बना  सामान

 42.  प्रकाशकीय  तथा  डाक्टरी  उपकरण

 J.  प्लास्टिक  सामग्री

 44,  सिनेमाटोग्राफिक  फिल्में

 45  सुगन्धित  तथा  अंगराग  सामग्री

 46  al  ry Lm

 47  सीमेंट

 48  मछली  उत्पादन
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 Shri  Om  Prakash  Tyagi  The  hon.  Minister  has  stated  that  efforts  have  been  made
 and  are  proposed  to  be  intensified  for  marketing  of  Indian  zoods.to  various  countries  May
 I  know  the  names  of  the  countries  along  with  the  quantity  and  value  of  goods  which  are
 exported  to  them  in  each  case  and  whether  these  include  essential  commodities  and  if  so,
 the  names  thereof  ?

 Shri  Mohan  Dharia:  Sir,  I  shall  require  notice  for  thatin  order  to  give  full  details

 thereof  मैं  केवल  इतना  कह  सकता  हूं  इनमें  लौह  में  समद्री

 पटसन  तम्बाक  ,  म ंगफली  की  गिरी  शामिल  हैं  श्रौर  भी  कई

 ऐसी  चीजें  हूं  जिनका  हम  निर्यात  कर  सकते  उन  सभी  चीजों  के  नाम  इस  सुची  में  हूँ  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  May  I  know  whether  the  hon.  Minister  is  in  a  position  to
 tell  us  the  total  value  of  goods  exported  to  these  countries  ?

 The  total  value Shri  Mohan  Dharia  of  our  exports  made  during  the  past
 one  year  was  to  the  tune  of  5,000  crores.  For  full  details,{  require  notice.  The  question:

 was—what  efforts  have  been  or  are  be  ing  made  to  promote  our  exports

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  May  I  know  the  names  of  those  countries  with  which
 we  have  trade,  relationsin  hard  and  soft  currencies  separately  ?

 Shri  Mohan  Dharia :  With  Afghanistan,  Nepal  and  North  Korea  wehave  traderelations-
 in  soft  curreney  and  with  other  countries  which  I  have  furnished  our  trade  relations  are  in
 hard  currney.

 श्री  कण  गोपाल  :  माननीय  मंत्नी  जी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  fant  करना  एक  मधिकल

 काम है  उसमें  भी  विदेशों को  माल  बेचना  प्रौर  भी  कंठिन  काम है  ।  मैं  जानता हूं  कि  बिक्रय को  बढ़ावा

 दगे
 के  लिए  वह  सरकारी  टीमें  बाहर  भेज  रहे  है  at  कभी-कभी  वह  इस  कार्य  हेतु  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 से  भी  लोगों  का  चयन  कर  लेते  हैं  ।
 बया  मंत्री

 जी
 भविष्य  में  यह  सुनिश्चित  करेंगे

 कि  जब  कभी

 ्  बक्रय-संप्रबर्तेन  के  लिए  टीम  बाहर  तो  केवल  अफसर  लोग  ही  न  भेजे
 जायें

 बर्दिक
 उसमें

 अनुभव  वाले  लोगों  को  भी  भेजा  जाए  |

 श्रो  मोहन  धारिया  :  मैं  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करता  हूं  ।  भविष्य  में  अधिकारियों  तथा

 व्यावसायिक  ग्रनभव  वाले  विशेषज्ञों  की  संयक्त  ठीम  भेजी  जाएगी  |

 श्री  श्रार०  Fo  मीन  भारत  एशियाई  देशों  का  एक  सामूहिक  बाजार  स्थापित  करने  की

 कोशिश  कर  रहा  था  ।  हाल  ही  में  कुछ  एशियाई  देशों  ने  अपने  aga  में  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  एक

 अधिमान  ब्लाक  बनाया  है  ।  भारत  को  इस  ब्लाक  से  अलग  क  रखा  गया है  श्रौर  भारत  ने  उन

 देशों  जो
 एशिया  में  अल्प  विकसित  एक  सामूहिक  बाजार

 बनाने  के  कोई  प्रयत्न  क्यों  नहीं  किए
 ?

 att  मोहन  धारिया  :  अल्प  विकसित  देशों  की  कठिनाइयों  से  सारा  सदन  अवगत  है  ।  हमें

 प्रकार  से  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  आपने  कल  ऐसी  रिपोर्टे  देखी  होंगी  कि  ई०  सी ०.  एम०  ने  अधिसचित

 किया  है  कि  वे  हमारे  रेडी  मेड
 कपडों

 का  ग्रायात  नहीं  करने  देंगे  इससे  सभी  किस्म  की

 समस्याएं  उत्पन्न
 हो  सकती हूँ

 |  यद्यपि
 सुझाव  सराहनीय  है  किन्तु  इन  परिस्थितियों में  इस  सुझाव  को

 न्रियान्वित  करने  में  कई  श्रन्तनिहित  कठिनाइया  है  ।

 श्रो  ध्रार०  के०  श्रमीन :
 कुछ  एशियाई  देश  पहले

 ही  एक  तरजीही  ब्लाक  बना  चके  हैं  ४

 ait  सोहन  झप  जानते  है  कि  वे  सफल फल  नदीं  हुए  हैँ  ।



 15  1977  मौखिक  उत्तर

 ज
 Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav  :  The  prices  of  goods  imported  from  and  exported  to

 foreigncountries  are  determined  on  the  basis  of  cost  of  production.  May  [know  whether  our
 Government  will  make  efforts  to  persuade  the  international  market  that  the  prices  of  goods  should
 be  determnied  on  the  the  basisof  the  cost  of  labour  ?  Being  a  backward  and  developing  country,.
 we  do  not  have  a  large  number  of  modren  machines  to  use  with  the  result  that  the  goods  which
 America  produces  in  minutes,  Russia  in  about  14  minutes  and  Chinain  35  minutes,  we  require
 60  minutes  to  manufacture  the  same.  In  view  of  thiswhetherour  Government will  try  to
 persuade  the  world  to  acceptthe  theory  of  labour  anddetermine  the  prices  ्  goods  in  the
 international  market  onthe  basisof  ofthe  costof  labour.

 e e Stri  Mohan  Dharia  Our  efforts  are  to  see  that  goods  in  larger  and  larger  quantity
 are  exported  from  those  places  where  we  can  provide  more  jobs  to  our  people.

 Shrimati  Mrinal  Gore  :  May  I  know  whether  the  hon.  Commerce  Minister  is  aware
 of  the  fact  Bombay  hundreds  of  firms  which  used  to  export  readymade  garments  tointer-
 national  market  have  closed  down  rendering  their  workers  jobless.  In  view  of  this,  whether  the
 hon.  Minister  will  give  an  assurance  that  the  export  of  these  garments  will  be  resumed.

 Shri  Mohan  Dharia  :  This  is  a  very  difficult  problem.  Our  Officers  are  now  there

 holding  discussion  on  the  question  and  are  taking  stock  of  the  situation.  We  know  a  large  number
 of  people  are  in  the  employment  of  readymade  Garments  Industry,  Efforts  will  be  made  to  take
 all  necessary  steps  to  revive  this  industry.

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  :  दक्षिण  ge  अ्रफ़ीकी  तथा  दक्षिण  श्रमरीकी  देशों  के  साथ

 न्यापार  संबंध  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  मंत्री  महोदय  ने  विभिन्न  स्यौरा  दिया  है  ।  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  श्रफ़ीकी  मित्र  देशों  के  लिए  जो  माल  होता  है

 उसे  दक्षिण  श्रक्नीका  के  बाजारों  तथा  रोड्शिया  में  न  भेजा  जाए  ?

 श्री  मोहन  धारिया  जहां  तक  हमारे  देश  का  संबंध  हम  यह  सुनिश्चित  कर  सकते  हैँ  कि

 जो  माल  जिस  देश  के  लिए  है  वह  वहीं  पहुंचे  किन्तु  जहां  तक  उन  क्षेत्रों  में  तस्करी  का  संबंध  मेरे

 माननीय  मित्र  इस  बात  को  श्रच्छी  तरह  समझेंगे  कि  वह  हमारे  क्षेज्नाधिकार  के  बाहर  की  बात  है  ।

 श्री  सोहम्मद  शफी  मैं  तस्करी  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं
 तो  उस  माल  की  बात  कर

 रहा  हूं  जो  किसी  एक  देश  के  fay  होता है  शौर  किसी  दूसरे  देश  को  भेजा  जाता  है  ।

 श्री  मोहन  धरिया  :  जहां  तक  हमारे  करारों  का  संबंध  उस  बारे  में  तो  हम  सावधानी  बरत

 सकते  हैं  किन्तु  ज्यों  ही  माल  देश  से  बाहर  चला  जाता  बह  हमारे  नियंत्रण  के  बाहर  हो  जाता है
 ।

 श्री  idare  दत्त  :  मंत्री  महोदय  ने  ay  ई०सी०  सी०  के  साथ  कटिनाइयों  का  उत्लेख  किया

 है  ।  क्या  मंत्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  उन्होंने  व्यापार  प्रयोजनों  के  लिए  afer  पुर्व  एशियाई

 देशों  के  साथ  शाशिल  होने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  सदन  को  श्रच्छी  तरह  मालूम है
 कि  प्रशुल्क  तथा  व्यापार  संबंधी  सामान्य

 करार  ((0.171'  श्रथवा  एशियां  तथा  सुदूर  पुर्व  के  (ae  ग्राथिक  सहयोग  जसे
 अलग  अलग

 निकाय  बनाये  गये  हैं  जहां  विभिन्न  देशों  का  पारस्परिक  विचार  विमश  तथा  सहयोग  बढ़  रहा  श्ौर

 यह  स्वाभाविक है  कि  जहां  तक  हमारे  हितों  का  संबंध  वे  उसी  तरह  के  हैं  जैसे  श्रव्य  विकासशील

 देशों  के  हैं  सभी  का  यही  प्रयत्न  रहता है
 कि  हर  एक  देश

 के  हितों की
 श्रच्छी  तरह  पुर्ति  हो  ।
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 श्री  विनोद  भाई  ato  शेठ  :  मंत्री  महोदय  ने  कई  वार  कहा है  कि  इस  देश  के  उपभोकक्‍्ताग्रों  के

 हितों  को  हानि  कोई  निर्यात  नहीं  किया  जाएगा  ।  क्या  वह  सुनिश्चित  रूप  से  यह  बतायेंगे  कि

 इस  देश  के  उपभोक्तात्रों  के  हितों  को  हानि  पहुंचाकर  श्रावश्यक  वस्तुओं  का  निर्यात  नहीं  किया  जाएगा  ?

 श्री  मोहन  धारिया
 :

 मैंने  कई  ग्रवसरों  पर  यह  वात  स्पष्ट  की  है  कि  इस  देश  के  झ्राम  झ्रादमी

 की  मांग  की  उपेक्षा  करके  श्रावश्यक  वस्तुश्रों  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  जाएगा  ौर  हम  अपना  वायदा

 अच्छी  तरह  पुरा  कर  रहे  हैं  ।

 डा०  वी०ए०  सैयद  मोहम्मद  :  कपा  यह  सच  नहीं  है  कि  राज्य  व्यापार  प्रदर्शनी

 विक्रय  प्रोत्साहन  जेसे  विभिन्न  व्यापार  श्रभिकरणों  तथा  सम्बद्ध  दूतावासों  के  बीच

 समुचित  समन्वय  न  होने  के  कारण  भारी  व्यापार  हानि  होती  है  श्रौर  व्यापार  भी  नहीं  फैलता है  ?

 यदि  तो  इन  अ्रभिकरणों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  मुझे  समन्वय  के  इस  कभी  का  श्रच्छी  तरह  पता  है  ि अरार  इस  सन्दर्भ  में  मैं

 कल  को  निर्यात  व्यापार  से  संबंधित  विभिन्न  प्रभिकरणों  की  एक  बैठक  बुला  रहा  हूं  जहां  समन्वय

 के  इन  मामलों  पर  विचार  विमर्श  किया  जाएगा  ।  कल  हमारे  राष्ट्रपति  जी  द्वारा  उपाधियां  प्रदान

 की  जाने  वाली  हैं  तौर  इसका  लाभ  उठाकर  दोपहर  बाद  मैंने  एक  बैठक  ग्रायोजित  की  हैं  ।

 भारत  तथा  श्रमरोका  के  बीच  व्यापार  करार

 *  488.  श्री  श्रार०  ato  स्वामिनाथन्‌  :  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  तौर  श्रमरीका  के  बीच  हाल  ही  में  किसी  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर

 इसके  फलस्वरूप  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  में  कितनी  वृद्धि  तौर

 क्या  इस  उद्देश्य  के
 लिए  दोनों

 देशों
 के

 व्यापार  प्रतिनिधिमण्डलों  ने  एक  दूसरे  के  देश

 का  दौरा  किया था  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पु
 fo  ate
 ।  ह  AUS  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  जी  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 a  श्री  श्रार०  ato  स्वामिनाथन्‌  :  क्या
 भ्रमरीका  के  साथ  कोई  व्यापार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ह
 ?

 श्री  मोहन  धरिया  :  हम  के  सभी  देशों  के  साथ  व्यापार  करने  के  लिए  हमेशा  खुश  होंगे
 क्योंकि  उनसे

 स्वयं  हमारे हित  की  पुत  होती  हैं  ॥
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 24  1899  (7)  मौखिक  उत्तर

 बलगांस  हवाई  ag  पर  महाराष्ट्रਂ  शीर्षक  वॉल  इश्तिहारों  का

 लगाया  जानां

 +

 e *1490  श्री  के०  लकप्पा

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :

 क्या  पर्यटन  प्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  बेलगाम  हवाई  ०५  पर  टू  महाराष्ट्रਂ  में

 व्प्रापका  स्वागत  है  )  शीर्षक  से  लगे  इश्तिहारों  का  मामला  उन  के  मंत्रालय  के  नागर  विमानन  विभाग  के

 साथ  उठाया है  ;

 यदि  तो  उस  पर  उनके  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;

 क्या  इसके  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  बेलगाम  नगर  के  बारे  मैं  दोनों  राज्यों  के  मध्य  विवाद है  ;  श्रौर

 )  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  निर्णय  किया  है  कि  ऐसी  कोई  कार्यवाही  न  की  जाए  जिससे  दोनों

 राज्यों  के  हितों  को  हानि  पहुंच े?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik):
 -(a)  to  (e).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Statement

 (a)  to  (e).  Yes  ,  Sir.  Posters  produced  by  the  Department  of  Tourism  and  the  State
 0४611 01111  are  displayed  at  civil  aerodromes  as  a  tourist  promotion  measure.  At  Belgaum
 aerodrome  a a  few  of  the  posters  displayed  are

 (i)  Caption  Tamil  Nadu—with  a  seene  of  Bharatanatygm  dance.

 (ii)  Hill  forest  Gujarat  depicting  scenery—Lion  drinking  water  from  a  pond.

 (iii)  Gaption  :  Maharashtra  welcomes  you  to  its  cultural  panorama.  (The  caption  is
 not  ‘‘Welcome  to  Maharashtra”’  as  stated  in  the  question).

 . (iv)  Caption  Ellora  the  pride  of  Maharashtra,

 (v)  Caption  :  Delhi—a  picture  of  Jama  Masjid.

 The  posters  referred  to  at  (iii)  and  (iv)  above  relating  to  Maharashtra,  amongst  others

 were  put  up  at  Belgaum  aerodrome  about  ten  years  ago.  Initially  they  were  displayed  in  the

 passenger  lounge.  About  the  twe  years  ago  they  were  shifted  to  the  new  passenger  lounge
 along  with  other  posters  relating  to  Tamil  Nadu,  Delhi  and  Gujarat.

 The  Karnataka  Tourism  Development  Corporation  have  also  sent  four  posters  depicting
 laces  of  interest  in  Karnataka  and  these  posters  have  also  been  displayed  in  the  passenger  lounge

 at  Belgaum  aerodrome  from  1-7-1977.

 Since  the  poster  captioned  ‘Maharashtra  welcomes  you  to  its  cultural  panorama’  appears
 to  have  evoked  adverse  reaction,  instructions  are  being  issued  to  replace  this  poster.  The  question
 of  taking  action  against  anyone  does  not  arise  in  the  circumstances  explained  above.

 श्री Go  aacat : Fa मैंने  विवरण  को  ध्यान  से  पढ़ा  है  शर  इसे  पढ़  कर  यह  पता  चला  है  कि

 उत्तर  उन  प्रश्नों  के  दिये  गये  हैं  जिनके  बारे में  पूछा  ही  नहीं  गया  ।  मेरे  विचार  से  मेरे  प्रश्न  के  (=)

 भाग  का  उतर  देने  में  मंत्री  महोदय  सक्षम  ही  नहीं  है  ।
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 क्या  माननीय  मंत्री को  मालूम है  कि  नागर  विमानन  श्रौर  पर्थटन  मंत्रालय  में  कुछ  शरारती  तत्व

 बेलगाम  हवाई  पर  इस  तरह  के  इश्तिहारोंको  लगा  कर  दोनों  राज्यों  के  लोगों  को  भड़काने  का

 प्रयास  कर  रहे  बेलगाम  कर्नाटक  |  उस  क्षेत्र  में  इस  तरह  के  शरारतपुर्ण  इश्चितहार  लगाये  गये

 हूँ  ।  प्रधान  मंत्री  यहीं  पर  हूँ  ।  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हुं  कि  ऐसे  तत्व  देश  में  यह  धारणा  फैला

 wee  कि  महाजन  के  प्रतिवेदन  को  भी  स्वीकार  नहीं  किया  .
 .

 .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 श्राप  पर्यटन  के  बारे  में  पूछें  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  बम्बई  में  कार्यरत  पर्यटन  विभाग  जानबझ  कर  दिल्‍ली  के  कहने  पर  दो

 राज्यों  के  बीच  विवाद  उत्पन्न  कर  रहा है  ।  वह  एक  शरारतपूर्ण  विवाद  को  जन्म  दे  रहे  हँ  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  का  पता है  श्ौर  श्रगर  पता है  तो  वह  उन

 तत्वों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  कर  रहे है  जो  इस  प्रकार  के  विवाद  को  उत्पन्न  कर  ।

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  Mr.  Deputy  Speaker  Sir,  as  far  as  the  mischievous  elements.
 mentioned  by  the  honourable  member  are  concerned,  I  am  not  aware  of  them.  As  far  as  Iam
 concerned,  I  have  information  that  these  are  no  such  elements  in  my  ministry  attempting  to  create:
 any  misunderstanding  and  ill-will  in  the  matter  of  the  border  dispute.

 As  regards  second  question  of  displaying  the  posters,  I  want  to  inform  you  that  this  posterਂ
 has  been  there  for  the  Isat  ten  years.  When  a  new  lounge  was  constructed  two  years  ago,  the
 poster  was  transferred  from  the  old  lounge  to  the  new  one.  The  honourable  member  has  said
 about  the  posters.  The  posters  of  Tamil  Nadu  and  Gujarat  have  also  been  displayed  with  a  view
 to  attracting  tourists.  The  posters  of  Delhi  and  Karnataka  have  also  been  displayed  on  the  new
 lounge,  As  he  has  asked  whether  the  Karnataka  Government  have  sent  any  protest  note  on  it,
 I  want  to  inform  him  that  there  was  no  protest  for  the  last  10  years.  It  was  only  in  the  month

 So  in  view  of  that,  it  was  enquired  and. of  June,  i.e,  about  15  days  ago,  they  sent  a  protest  note.
 found  that  the  poster  was  not  sent  for  display  by  the  Central  Tourism  Department.  It  is  a
 poster  of  the  Maharashtra  Tourist  Corporation  and  it  has  displayde  it  there  with  a  view  to  attra-
 ciing  tourists  there.  The  poster  was  displayed  at  the  spot  of  the  retiring  rooms  of  air  passengers.
 You  have  said  that  Welcome  to  Maharashtra’  poster  expresses  some  other  meaning,  but  I  have  the:
 poster  with  me,  it  does  not  give  any  idea  of  creating  any  tension  about  the  border  dispute.

 यह  इश्तिहार  है  :  अ्रपणे  सास्कृतिक  परिदृश्य  में  श्रापका  स्वागत  करता  है  ।

 इसे  महाराष्ट्र  सरकार  के  qGqeq  विभाग  ने  जारी  किया  है  ।

 The  Central  Tourism  Department  does  not  come  into  picture  anywhere.  So  I  want  to  make
 it  very  clear  to  the  honourable  member  that  there  is  no  attempt  to  create  any  controversy  on  the
 border  dispute  issue  here.
 to

 This  has  been  done  only  as  posters  are  generally  displayed  with  a  view:
 promote  tourism..

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  किसी  शेर  झथवा  चीते  का  faa  नहीं है  ।.

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :
 वह  हर  महिला

 को
 शेर  समझ

 20  महीनों में  उन्हें  एक  ही
 महिला  शेरनी  की  तरह  नजर  झ्राती  रही  है  ।

 Shri  Purushottam  Kaushik  :
 this  question  and  I  have  made  it  very  clear  that  the  dis

 The  question  that  where  is  Belgaum,  is  not  connected  with

 problem  nor  compli  cates  it.
 play  of  this  poster  neither  solves  the

 the  course  of  time.
 There  is  no  change  in  it.  That  will  be  solved  by  Government  in
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 15  1977  मौखिक  उत्तर
 ———

 श्री  के०  त्र्भी  हाल  में  ही  हमारी  सरकार  ने  जो  इस  प्रकार  के  शरारतपूर्ण  प्रचार

 को  रोकने  के  बारे  में  विरोध  पत्र  भेजा  है  उसमें  क्या  लिखा  है
 ?

 मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  की  एक  पत्रिका  है  जिसमें  यह  लिखा  गया  है  कि  बेलगाम

 महाराष्ट्र  में हैग्नौर  उसने  इस  प्रकार  एक  शरारतपूर्ण  भ्रौर  प्रचार  किया है
 जब  कि

 इस  सम्बन्ध  में  दोनों  राज्यों  में  विवाद  चल  रहा है  ।  महाजन  श्रायोग  का  भी  इस  सम्बन्ध  में  एक

 है  ।  इस  प्रकार  का  विवाद  क्यों  उठाया  गया  है  ?  क्या  श्रापका  मंत्रालय  इंडियन  एयरलाइन्स

 की  पत्निका  में  श्रथवा  हवाई  wg  ox  किए  गए  ऐसे  शरारतपूर्ण  प्रचार  पर  रोक  लगाना  चाहता  है  ?

 मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  क्या  श्राश्वासन  देना  चाहते  हैं  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik:  As  regards  the  protest  letter,  I  would  like  to  have  in-
 It  is  not  necessary  to  answer  whatever  the  State  Government  writes  to  the  Centre

 because  they  write  on  many  issues.  But  the  contents  of  the  letter  are  that  the  poster  displayed
 has  adversely  affected  the  sentiments  of  the  people  there  and  some  people  assembled  there  to

 This  has  been  stated  in  this  letter.
 were  made  from  the  Maharashtra  Government  and  from  our  Civil  Aviation  Officer.
 give  vent  to  their  sentiments.  In  view  of  this,  enquiries

 é  ft  er
 that,  we  are  taking  action  to  replace  this  poster  with  a  view  to  avoid  any  misunderstanding  to
 the  people  like  that  of  honourable  member.  But  poster  of  any  state  can  be  displayed  there.

 ‘Every  state  displays  posters  for  attracting  tourists.

 श्री  के०  उन्होंने  मरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  हमारी  सरकार  ने  कौनसा

 विरोध  पत्र  लिखा  था

 I  will  find  out. Shri  Purushottam  Kaushik  :  I  do  not  have  any  information  about  it.

 श्री  के ०  लंकप्पा  :  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  भ्रपनी  पत्निका  में  लिखा  है  कि  बेलगाम  महाराष्ट्र

 में  उसका  क्या  gar  ?

 डा०  कण  fag  :  पत्रिका का
 कया  gat ?

 one
 श्री  एफ०  एच  मोहसनि  मंत्रो  महोदय  का  उतर  कि  पर्पेटनਂ  वबन  ग  तथा  राज्य  सरकारें

 असैनिक  हवाई  gt  पर  पटन  विकास  के  लिए  इश्तिहार  लगाती  हैं  मेरी  समझ  में  ग्रा  गया  है  ।  मुझे

 |  ग  >  द् नी  श्  बन्ध  में  इश्तिहार डस  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  कर्नाटक  को  छोड़  कर  शेय  सभी  राज्य

 स्लगाये  गये  हैं  ।  यही  आपति  की  बात  है  ।  वह  इस  प्रकार  है

 पोस्टर  इस  प्रकार  है  :--

 शीषक  :  तमिलनाडु--भारत  नाटयम  TA  के  एक  दृश्य  के  साथ  |

 नालाव  pon से
 इुश्य  सहित  गुजरात  का  पहाड़ी  वन  रा। लचन  पीता  हुआन

 vite  :.  महाराष्ट्र  अपने  सांस्कृतिक  परिदृश्य  में  श्रापका  स्वागत  करता

 है  ्रापका  स्वागत  करता  हैਂ  यह  नहीं  है  ज॑
 सा  कि  प्रश्न

 में  पूछा  गया  है

 wera  महाराष्ट्र  का  गौरव--इलौरा  ।

 शीर्षक  दिल्‍ली--जामा  मस्जिद  का  चित्र  ॥

 कया  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  कर्नाटक  पर्थटन  विकास  निगम  द्वारा  भी  सुन्दर  इश्तिहार

 निकाले  गये  हैं  ?  उन्हें  हवाई  as  पर  कोई  स्थान  नहीं  दिया  गया  ?  मैं  यह  जानना
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 चाहता  i  कि  क्या  हवाई  भ्रट्टों  पर  इश्तिहार  लगाने  के  लिये  इन  विभिन्न  राज्यों

 से  उसके  लिये  कुछ  वसुल  किया  जाता  है  श्रौर  क्या  यह  भुगतान  के  श्राधार  पर  है
 ?

 क्या  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  यह  विरोध  इसलिये  हुभा  है  क्योंकि  रेल

 जिन्होंने  श्रभी  हाल  में  ही  बेलगाम  को यात्रा की  है  ने  कुछ  वक्तव्य दिये  हैं  गर

 सीमा  विवाद  के  बारे  में  वक्तव्य  दिये  हैं  उससे  वहां  के  लोगों  में  उतेजना  फैली  है  ।

 इन  वक्तव्यों  की  भ्रोर  उन  लोगों  का  ध्यान  गया  श्रौर  उसके  पश्चात  प्रदशन  किया

 गया  ।  मैं  ag  जानना  चाहता हुं  कि  श्री  दंडवते  ने
 भो  बातें  कही हैं  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  की  राय  का  प्रतिनिधित्व  होता  है  तौर  क्या  वह  दोनों

 राज्यों  के  बीच  सीमा  विवाद  को  सुलझाने  में  किसी  प्रका  र  की  सहायता  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  जहां  तक  प्रश्न  के  तीसरे  भाग  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  से

 मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकेंगे  ( saaate )

 श्री  एफ  एच०  मोहसिन  :  प्रो०  मथ  दण्डवते  ने  अभी  हाल  में  बेलगाम  की  यात्रा  के  दौरान

 जो  बातें  कहीं  यह  उसी  का  परिणाम  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रापने  प्रश्न  पुछा  है  विचार  में  वह  उसका  उत्तर  नहीं  दे  सकते

 प्रधान  मंत्री  सोरारजी  :  मैं  यह  स्पष्ट
 करना  चाहता हूं  fe  यदि  रेल  मंत्री  ने

 कोई  ऐसी  बात  कही  है  भो  रेल  मंत्रालय  के  बारे  में  नहीं  है  तो  वह  बात  सरकार  की  श्रोर  से  नहीं  मानी

 जायेगी  ।  प्रधान  मंत्री  द्वारा  कही  गई  वात  के  लिये  ही  सारी  सरकार  उत्तरदायी  होगी  ।

 श्री  इयामनत्दन  far  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।  माननीय  प्रधान  मंत्री  नें

 कहा  है  कि  सरकार  की  नीति  के  बारे  में  केवल  प्रधान  मंत्री  ही  वक्तव्य  दे  सकता  अन्य  कोई
 भी

 मंत्री  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  ।  क्या  इसका  श्रथਂ  यह  है  कि  सरकार  के  सामूहिक

 दायित्व  के  संदर्भ  में  सरकार  का  कोई  भी  मंत्री  नीति  सम्बन्धी  वक्तव्य  नहीं  दे  सकता  ?  इसमें  यह

 बात
 तो  हो  सकती  है  कि  जव  कोई  मंत्री  नीति  सम्बन्धी  ऐसा  वक्तव्य  देता  है  जो  सरकार  की  नीति  सें

 मेल  नहीं  खाता  तो  उस  स्थिति  में  प्र  धान  मंत्री  का  वक्तव्य  ही  सरकार  का  वक्तव्य  माना  वरना

 कोई  भी  मंत्री  सरकार  की  नीति  को  श्रभिव्यक्ति  दे  सकता  मेरे  विचार  से  प्रधान  मंत्री  की  बात  सही

 नहीं है  ।

 शो  मोरारजी  zoe  :  जव  तक  सरकार  द्वारा  निर्णय  न  हो  प्रधान  मंत्री  भी  इस प्रकार

 का  वक्तव्य नहीं  देगा  इस  बात  से  उन्हें  निश्चिन्त  रहना  चाहिये  |

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  Mr.  Deputy  Speaker  Sir,  as  far  as  the  question  of  display
 posters  of  tourist  interest  are  concerned  ,  the  Karnatak  Government  have  not  taken  any  interest
 in  this  regard.  Th  ey  have  not  made  any  request  in  regard  to  displaying  of  posters.  But  then: this  controversy  aro  se,  we  asked  the  Karnatak  Government  that  if  they  have  any  posters  for  the
 development  of  tourism  they  should  give  them  for  display.  We  have  received  the  posters  and
 arrangements  are  being  made  for  their  display.

 As  far  as  the  question  of  charges  is  concerned,  we  do  not  charge  anything  for  that.

 डा०
 बापू  कालदते  सदन  में

 नागर  विमानन  सम्बन्धी  mata  विवाद  को  qtr  में  उठाने
 के  लिये  मैं  श्रीलकप्पा  के  रवैये  के  विरुद्ध  जोरदार  दिरोध  प्रकट

 करता
 ।  उन्हें  गार

 2  तौर  उसकी  भत्संना
 करता  हूं  कि २  यह  प्रश्न  नहीं  उठाना  चाहिये  था  «०  व्यवधान )  के  «०  क  कन
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 24  1899  (a)  '  मौखिक
 उत्तर

 My  question  is  very  clear  that  whether  Maharashtra  posters  have  been  displayed  only  at  the

 Belgaum  aerodrome  or  at  every  aerodrome.

 Shri  Purushottam  Kaushik  ;  These  have  been  displayed  at  many  places.

 Shri  Jagdish  Prasad  Mathur  :  Whether  any  changes  would  be  made  in  the  posters
 with  a  view  to  attracting  tourists  in  the  country  brought  out  by  the  Tourism  Department  parti-
 cularly  when  Maharaja  Karan  Singh  was  the  minister,  he  made  Maharaja  as  the  symbol  who  in-
 vites  tourists  on  behalf  of  Air  India.  But  now  the  country  is  not  of  the  Maharajas  but  is  of  the
 masses  whether  any  change  would  be  effected  in  this  regard  ?

 Dr.  Karan  Singh  :  The  Maharaja  symbol  was  adopted  15  years  before  I  became  the

 Minister.  Maharaja  is  there  since  the  inception  of  Air  India.  I  did  not  bring  Maharaja  there,
 rather  I  have  helped  in  abolishing  the  Maharajas.

 Shri  Purushottam  Kaushik  ;  The  honourable  member  should  be  happy  that  Maharaja
 is  there  not  for  receiving  welcome  butis  standing  for  offering  welcome.

 अहमदाबाद  में  marietta  कार्यों

 #491.  Sto  पी०  जी०  मावलकर  :  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्रहमदावाद  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कारगो  काम्पलक्सਂ  स्थापित

 करने  हेतु  गुजरात  सरकार  का  प्रस्ताव  पहिले ही  सिद्धांत  रूप  स्वीकार  कर  लिया है

 यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा  क्या  2

 (7)  क्या  उक्त  प्रस्ताव को  कार्यान्वित  करने क़े  लिये  कदम  पहिले ही  उठाये जा  रहे  हैं

 शर  यदि  तो  वे  क्या  हैं  ;  a

 उक्त  काम्पलेक्स
 को

 कब  तक  चालू  किया  जायेगा  श्रौर  उसकी  कुल  लागत  कया  होगी
 ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)  to-
 (d)  :  It  has  been  agreed  in  principle  in  consultation  with  the  Government  of  Gujarat  to  set  up-

 an  integrated  air  cargo  complex  at  Ahmedabad  aerodrome.  It  has  also  been  agreed  that  the

 proposed  air  cargo  complex  would  be  managed/operated  by  Gujarat  Export  Corporation,  a
 State  Government  undertaking.

 The  Director  General  of  Civil  Aviation  has  already  accorded  necessary  permission  to  the

 Gujarat  Export  Corporation  to  construct  additional  accommodation  at  Ahmedabad  aerodrome
 to  facilitate  Customs  examination  and  storage  of  examined  cargoes  etc.  The  proposed  cargo
 complex  is  expected  to  be  ready  some  time  in  August  1977.  The  total  cost  of  Civil  works  under-
 taken  is  estimated  at  Rs.  47,000-  approximately.

 प्रो ०  पी०  sito  AlaAART
 :

 मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  मालूम ही  है  कि  श्रहमदाबाद

 को  1952  में  ही  सीमाशुल्क  विमान  wer  घोषित  किया  गया  था  wie  येन  लेन  THITA  1964  तक

 यह  सुविधा  बिल्कुल  समाप्त  सी  कर  दी
 गई

 थी
 किन्तु  1970  में  वह  सुविधा  फिर से  बहाल कर  दी

 गई  ।
 श्र्त

 मैं  इस  बात  से  प्रसन्न  हूं  कि  समेकित  एयर  कारगो  को  अ्रहमदाबाद  में  श्रब  फिर  स्थापित

 किया जा  रहा  ह  ।  जो
 उत्तर  दिया  गया  है  उस  के  श्राधार  पर  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता

 हूं  कि  कया  उन्हें इस  बात
 की

 जानकारी  है
 कि  इस  सुविधा  से  श्रब  तक  के  श्रभाव  से  बम्बई  में  हवाई

 mg  पर  बहुत  देरी  होती  रही  तथा  इस  देरी  के  कारण  गुजरात  में  निर्यात  व्यापार  को  ठेस  पहुंचा
 ?
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 Answers  Asadha  24,  1899  (Saka)
 ——

 विमानों  के  माध्यम  से  माल  भेजने  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  होता  है  कि  माल  को  जल्द  उपलब्ध  कराया

 जाए  श्रौर.उसे  जल्दी  से  भेजा  जाए  चाहे  वह  निर्यात  के  लिए  हो  wea  के  लिए  aa

 यह  काम्पलेक्स चाल  हो  रहा  है  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मैं  पूछ  सकता हुं  कि  क्या

 गुजरात  निर्यात  निगम  यथा  सम्भव  शीघ्र  न  केवल  अ्रहमदाबाद  हवाई  WE  पर  वस्तुओं  के  निर्यात  के

 सम्बन्ध  में  ही  सुविधायें  सम्मिलित  करेगा  बल्कि  उन  सभी  वस्तुश्नों  के  लिए  भी  श्रायात  सुविधायें

 लित  करेगा  जिनके  लिए  सीमाशुल्क  भुगतान  मंजूर  की  गई  हैं  ?

 दस्तकारी  इंजीनियरी का  दवासाजी का  सामान  इत्यादि को  छोड़कर  निर्यात

 के  लिए  ऐसा  कौन  सा  सामान  जिसके  लिए  गुजरात  निर्यात  निगम  सहमत  हो  गया  है
 ?

 क्या  वह

 हमें  निर्यात  श्रौर  की  ऐसो  सभी  वस्तुओं  al  सुची  दे  सकते  हैं  जिनके  लिए  सहमति  हो  रही

 मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  काम्पलैक्स  में  माल  श्रायात  और  निर्यान  करने  की  सुविधायें  प्रदान  की

 जानी  चाहिएं  ake  न  केवल  निर्यात  करने  की  सुविधायें  ही  ।

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  As  far  as  the  question  to  supply  the  list  of  articles  is  concerend
 I  have  to  say  that  this  information  is  not  available  with  me  at  present.  In  order  to  supply  the
 list  of  export  items,  I  would  require  notice.  I  shall  also  consider  the  point  regarding  import
 cargo.

 प्रो०  पो०  जी०  मावलंकर  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  लागत  लगभग  47,000  रुपए

 लगेगी
 ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  श्रहमदाबाद सिविल  हवाई  ग्रा  को  जोकि इस

 समय  बकल्पिक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  wer  एक  ५  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ag  के  रूप  में  परिवर्तित

 करने  के  बारे  में  पहले  ही  एक  प्रस्ताव
 ?

 इस  के  श्रलावा  WEAaTATS  सिविल  हवाई  पर  नई

 एयर  बित्डिंग  झर  काम्पलेक्स  पर  निर्माण  कार्य  पहले  हो  अरम्भ  हो  चुका  ।  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते हुए  मैं  जानना  चाहता g  कि  sat  यह  47,000  रुपए  की  लागन  नए  काम्पलेक्स

 की
 कुल  लागत

 का
 भाग  है  या

 कि
 इसे  फिर  गिरा  दिया  जाएगा  शौर  श्रहमदाबाद  हवाई  BSS  पर  प्रस्तावित

 नए  भवन  में  कारगों  काम्पलैक्स  बनाया  जाएगा
 ?

 यह  शीघ्र  से  शीघ्र  कब  पूरी  तरह  से  बन  कर  तयार

 हो  जाएगा  ?
 वहां  ऐसे  काम  का  श्रारम्भ कही  दिखाई  नहीं  पड़ता  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यह

 में  तेयार  हो  जाएगा ।  क्या  वह  इतने  भ्राशावादी हैं  ?

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  As  1  have  already  stated,  as  far  as  the  question  of  providing
 facilities  by  the  cargo  complex  is  concerned,  Gujarat  Export  Corporation  has  allotted  a  piece of  land  for  that  out  of  land  belonging  to  the  present  Terminal  and  thereon  building  will  be  cons-
 tructed  by  themselves  at  a  cost  of  rupees  35  thousand.  This  will  be  ready  by  August  and  shall
 start  operating.  In  order  to  initiate  the  work  and  complete  it  expeditiously  a  meeting  was
 arranged  with  the  Additional  Secretary  of  Finance  Ministry  on  13-4-1977.  We  wish  this  work
 to  be  completed  expeditiously  and  the  building  ready  by  August  so  that  the  difficulties  being
 mentioned  by  him  may  be  removed  and  export  steped  up.

 जम्मू  हवाई  अड्ड  का  विस्तार

 *  492.  डा०  कर्ण  fag  :  क्या  Idea  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 जम्मू  हवाई  oe  को  जेट  विमानों  की  उड़ानों  के  योग्य  बनाने  के

 उद्देश्य  से  उसका  विस्तार  करने  के  काम  में  भ्रसाधारण  विलम्ब  श्रौर

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 16



 15  1977  श्रल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  19
 वि

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)
 and  (b).  In  1971,  Indian  Airlines  anticipated  a  traffic  growth  that  would  make  Boeing  737
 operations  between  Delhi  and  Jammu  economically  viable  by  1974-75.  However,  on  the  basis
 of  a  review  made  by  Indian  Airlines  in  1974  it  was  found  that  anticipated  traffic  growth  did  not
 materialise.  Added  to  this  came  the  unexpected  steep  increase  in  the  pirce  of  aviation  fuel_and
 Indian  Airlines  found  that  B.737  operations  to  Jammu  would  result  in  a  substantial  loss.  They
 have,  therefore,  deferred  their  plans  to  operate  B.737  services  to  Jammu  for  the  present  and  ex-
 tension  of  the  Jammu  airport  has  been  postponed.

 Dr.  Karan  Singh  :  My  point  of  objection  is  that  the  decision  taken  regarding  Jammu
 Airport  has  been  wihdrawn.  You  know  that  Jammu  and  Kashmir  State  has  a  unique  position
 and  this  is  the  only  State  in  our  country  where  State  headquarters  remain  for  six  months  in
 Srinagar  and  for  six  months  in  Jammu.  We  are  happy  that  Srinagar  Airport  takes  jet  planes
 and  thus  I  wanted  to  know  why  Srinagar  airport  should  not  be  made  an  international  airport  ?
 It  should  become  an  international  airport  but  for  the‘exetension.of  airport  of  Jammu  which  is  a
 State  headquarter  for  six  months  and  where  thousands  of  pilgrims  come  from  all  parts  of  the
 country  and  from  abroad  to  visit  the  holy  shrine  of  Vaishnew  Devi  the  Indian  Airlines  had  made
 a  survey  and  found  that  anticipated  traffic  growth  did  not  materialise.  Thus  I  would  like  to
 know  that  when  a  extend  the  airport  had  already  been  taken  why  it  has  been  rescinded  ?
 It  hus  been  told  now  that  Indian  Airlines  had  reviewed  the  case  afresh  in  1975  and  1976  but  I
 think  that  the  airport  should  have  been  extended  by  then.  I  feel  that  Jammu  is  being  discri-
 minated  against  and  condemn  it  strongly  and  hope  that  the  honourable  Minister  will  recon-
 sider  ic  keeping  this  fact  in  view  that  Jammu  is  a  State  headquarter  for  six  months  and  mate-
 rialise  it.

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  I  would  like  to  submit  humbly  that  if  at  all  there  has  been
 any  discrimination  then  the  present  Government  is  not  responsible  for  that  but  that  Government
 of  which  Shri  Karan  Singh  was  a  Minister.  In  1972  Shri  Karan  Singh  was  Minister  of  this
 Ministry  when  this  decision  was  taken.  In  1974-75  when  he  left  this  Ministry  then  after  review-
 ing  the  position  the  Director  General,  D.G.C.A.  found  that  the  anticipated  traffic  growth  did  not
 materialise.  Thus  he  took  a  decision  on  that  basis  to  defer  the  plan.

 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  would  like  to  bring  to  your  kind  notice  that  only  eight  to  ten
 persons  travel  between  Delhi  and  Jammu.  Between  Chandigarh  and  Jammu  only  two  or  three
 persons  travel.  Persons  varying  from  thirtyfive  to  forty  travel  between  Jammu  and  Srinagar.
 Two  small  aeroplanes  are  operating  on  this  route.  One  operates  between  Delhi  and  Srinagar
 via  Chandigarh  and  Jammu  and  the  other  between  Jammu  and  Srinagar.  There  is  sufficient
 traffic  between  Jammu  and  Srinagar  but  the  traffic  between  Delhi  and  Jammu  is  very  low.  This
 is  the  reason  why  this  decision  regarding  the  extension  of  Jammu  airport  has  been  taken.  (Inter-
 ruptions)  This  decision  has  been  taken  on  this  basis  of  a  report.

 Shri  Mohd.  Shafj  Qureshi  :  May  I  know  the  extent  of  traffic  for  Raipur  (Interruptions).
 Dr.  Karan  Singh  has  not  done  anything  for  his  home  town  but  you  have  done  though  you  came
 into  power  only  six  months  back.

 Shri  Purushottam  Kaushik  :  A  survey  is  being  conducted  on  that  route.  It  is  running
 at  a  loss  of  Rs.  27  25.0  lakhs.  With  the  operation  of  Boeings  this  loss  will  further  increase  to  one
 crore  sixty  five  lakhs  and  fifty  five  thousnds.  Under  these  circumstances,  I  don’t  think  it  is
 possible  to  implement  this  scheme  immediately.

 अल्प  प्रइत
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 Shifting  of  Military  Pay  and  Accounts  Office  from  Mathura  to  Nasik  Road

 S.N.Q.  19.  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  shift  the  Military  Pay  and  Accounts  Office,  which
 has  been  functioning  in  Mathura  for  the  last  40  years,  to  Nasik  Road  ;

 (b)  the  number  of  employees  working  in  this  Office  and  the  arr  angements  made  for  pro-
 viding  housing  facilities  to  them  in  Nasik  Road  ;  and

 Road  ?
 (c)  the  expenditure  likely  to  be  incurred  on  the  shifting  of  this  Office  from  Mathura  to  Nasik

 17



 Short  Notice  Question  July  15,  1977
 —

 faa तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्र  एच०  एस०  :  जी  श्रीमन  ।

 दिनांक  1-7-1977  को  कर्मचारियों  की  संख्या  717  थी  ।  नई  नासिक  रिहायशी

 योजना  के  श्रत्तगंत  नगर  ए
 वं  श्रौद्योगिक  विकास  महाराष्ट्र  द्वारा  निर्माणाधीन  श्रावासीय  मकानों

 को  ख़रीद  कर  क्ंचारियों  के  रहने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |

 कार्यालय  रिकार्डों  फर्नीचर  को  ले  जाने  श्र  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले

 यात्रा  दैनिक  भत्ता  ् अ्रोर  तन्य  सुविधाओं  पर  होने  वाले  व्यय  का  ग्रनमान  17  लाख  रुपये  है

 कार्यालय  तथा  रिहा शी  मकानों =  AN शाल
 होने  वाला  व्यय  50  लाख  रुपये  झौर

 129  लाख  रुपये  होगा  ।

 Shri  Ramapati  Singh  :  What  is  the  mother  tongue  of  the  employees  working  in  this
 office.

 पटेल  .  के  झन्य  स्थानों श्री  एच०  एस०  लगभग  600  कर्मचारी  उत्तर  प्रदेश

 के  प्रौर  300  मथुरा  के  हैं  ।

 Shri  Ramapati  :  [  asked  what  is  the  mother  tongue  of  the  employees  of  this  cffice  ?
 Educational  facilities  were  provided  to  the  children  of  the  employees  in  Mathura  whcre  this

 office  iss  Now  when  this  office  is  shifted,  the  families  of  these  employees  will  be  deprived  ofsome
 facilities.  I  would  like  to  kaow  whether  Government  are  making  any  arrangements  to  provide
 these  facilities  ?

 Whether  it  is  proper  for  the  Government  to  spend  such  a  huge  amount  during  this  financial
 crisis.  I  would  further  like  to  know  whether  on  shifting  the  officefrom  Mathura  the  local
 people  will  not  be  deprived  of  employment  opportunities  ?

 श्री  Uqo  एम०  पटेल  :  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  नासिक  में  व्यवस्था  जाएगी  ॥

 व्यय  की  राशि  उचित  क्योंकि  वेतन  भ्रौर  लेखा  कार्यालय  का  वहां  जाना  जरूरी  है  ।  वहां  सम्बन्धित

 रेजिमेंट  का  डिपो  है  शर  इसके  साथ  ही  वहां  अ्रभिलेख  कार्यालय  we  इसके  साथ  वेतन  श्रौर  लेखा

 |  ौर  इनका  एक  स्थान  पर  होना  झ्रावश्यक है  । कार्यालय  ।
 ये  यूनिट के  मंग  हैं

 कार्यालय को  नासिक  te  ले  जाने  का  निर्णय तो  1957  में  लिया  गया  था  |  स्थान  आदि  की

 कठिनाई  के  कारण  तोपखाना  डिपो  रेजिमेन्ट  ate  तोपखाना  श्रभिलेख  कार्यालय  1966 में  ले  जाया

 गया  ।  उस
 समय  इसके  साथ  ही  वेतन  लेखा  कार्यालय  भी  जाना  परन्तु  इस  कार्यालय  के  लिए

 रित  स्थान  पर  किसी  श्रन्य  कार्यालय  को  ले  जाया  गया  था  ।  उसके  लिए  एक  इमारत  बनाने

 का  निर्णय  लिया  गया  और  तब
 तक  वेतन  लेखा  कार्यालय  को  मथुरा  में  रखना  पड़ा  ।  वित्तीय

 संकट
 श्रौर  प्रत्य

 कारणों  से  निर्माण  कार्ये  में  देरी  हुई  ।  wea  में  यह  निर्णय किया  गया  कि

 काय  महाराष्ट्र  सरकार  के  निर्माण  निगम  को  सौंप  दिया जाए  ।  इसके  तैयार  होने  पर  यह  कायलिय

 वहां चला  जाएगा  ।  इस  कार्यालय को  वहां  ले  जाने  का  निर्णय  गत  वर्ष  लिया  गया  था

 Shri  Mani  Ram  Bagri  :  Mathura  is  the  place  where  Lor  d  Krishna  was  Lorn  in  jail  and Krishna  killed  Kansa.  Similar  is  the  casc  with  the  Janata  Party.  The  clecucn  icsult  ct  Jet  ata arty  also  came  firstfrom  M  athura.  It  symbolizes  truth  and  no
 triumph  of  truth  over  u  ntruth.  This  Mathura  symbolizes  17,018.

 n-violence.  11  also  symLolizes
 that  Janata  Part  y  took  birth  there  in  jail.  All  seats  there  went t

 The  fault  of  Mathura  is  tkis

 D
 Desai  b  ecaine  the  Prime  Minister  and  it  is  also  the  fault  of  Mathura

 0  Janata  Party.  Shri  Mcrarji
 2shmulkh  and  Shri  Atal  Behari  Vajpayce  during  the  emergence

 that it  gave  refice  te  Nea  ati
 All  are  ruining  Mathura.
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 24  1899  )  अल्प  सुचना  प्रश्न  संख्या  19

 Patel  Saheb  is  not  aware  800  persons  are  being  uprooted.  The  record  office  can  be  easily
 shifted  here  and  it  involves  expenditure  of  Rs.  2  lakhs  only  and  shifting  of  this  office  from  there

 The  offices  of  the  Central  Government  were  first willinvolve  an  expenditure  of  Rs.  4  crores,
 This  is  the  third  office  which in  Mathura  and  Meerut  etc.  They  have  been  shifted  from  there.

 is  being  shifted  from  here  Record  office  was  previously  here  and  there  was  no  military  office.
 The  Hoaourable  Minister  did  not  state  true  facts,  I  never  spoke in  the  House  as  per  the  order
 ofthe  Prime  Minister  on  any  matter.  I  have  been  tolerating.  But  I  am  a  representative  of  that
 plac:  and  now  we  are  ruining  this  place.  This  decision  was  taken  by  Congress  Government.

 amsorry,  way  Shri  Morarji  Desai,  Shri  Atal  Behari  Vajpayee,  Shri  Charan  Singh  and  Shri  Raj
 Narain,  who  are  devotees  of  God  and  symbols  of  Indian  culture  and  civilization,  are  silent  ?
 के  am  not  angry  with  Patel  Saheb  because  he  has  no  knowledge  about  this

 There  are  lesser  number  of  comolaints  from  Mathura  office  of  Army  Headquarter  than
 other  ofices.  It  is  clear  from  the  letters  of  commendation  received  by  jt  continuously  for  the
 last  several  years.

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  श्रापने  मथुरा  के  बारे  में  बहुत  कहा  ।  पहले  श्राप  प्रशन  ।

 भगवान  श्रीकृष्ण के  कारण  मथरा  का  विशेष  महत्व है  |  मथरा का  महत्व  इस  कारण  भी  है  कि

 AIT  से  कृष्ण  को  द्वारका  भेज  दिया  था

 Shri  Mani  Ram  Bagri:  It  is  true  that  Tord  Krishna  had  gone  to  Dwarka  from  Mathura
 not  toruin  Mathura  but  to  enhance  its  respect  in  the  world  and  you  are  talking  of  ruining
 Mathura.  It  is  Kansism.

 My  questioa  is  whether  Government  and  Shri  Morarji  Desai  will  give  an  assurance  that  this
 will  not  be  shifted  from  Mathura  and  the  Record  office  will  be  brought  back  to  Mathura

 to  give  impartance  to  Mathura,

 श्री  एच०  एम०  पटल :  सदस्य  ने  श्रभिलेख  कार्यालय  को  मथुरा  वापस  लाने
 के  बारे

 में  प्रश्न  उठाया  है  |  निश्चय  ही  यह  कार्यालय  मथुरा  वापस  लाया  जा  सकता  है  ॥  फिर

 तो  इसका  wt  यह  होगा  कि  हमें  वहां  से  सेना  रेजिमेंट  भी  वापस  लानी  होगी  ॥

 hri  Mani  Ram  Bagri  :  Army  regiment  was  not  there  previously

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  माननोय  सदस्य  का  कहना  ह  कि  ऐसा  नहों  ह  |  परन्त  सेना  मुख्यालय

 के  अभिलेख  से  मुझे  यह  ज्ञात  go  है  कि  रेजिमेन्ट  वहां  थी  श्रौर  इसलिए  मैं  इससे  alee  कुछ  नहीं  कह

 | सकता

 wet  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  यह  है  कि  अभिलेख  कार्यालय  को  मथरा  वापस  लाया  जाए  ।

 मान  लीजिए  कि  हम  यह  निणंय  कर  लेते  हैं  कि  हम  अ्रभिलेख  कार्यालय  ATT ty  वापस  लाएं  तो  इस  पर

 aad  वेतन  alt  लेखा  कार्यालय
 को

 नासिक  रोड  ले  जाने  पर  होने  वाले  खर्चे  से  अधिक होगा  ।  इसके

 मुख्य  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा
 ।

 सेना  मुख्यालय  की  कठिनाई  ज्यों  की  त्यों  बनी  रहेगी  ।  wa

 अभिलेख  कार्यालय  नासिक  रोड  से  मथुरा  ले  जाना  संभव  नहीं  है  ।  उनके  विचार से  यह  बहुत  ही

 जरूरी  है  कि  वेतन  तौर  लेखा  कार्यालय  नासिक  रोड  यथाशीघ्र  लाया  जाए  |

 परन्तु  जसा  कि  मैंने  बताया
 आध

 लोग  या  ara  से  भी  कम  शीघ्र  ही  न  जाकर  श्रगले  वर्ष के
 | मध्य  में  जाएंगे  आर  शेष  आ्राघे लोग एक साल बाद एक  साल  भ्र्थात  1979  में  जाएग

 Shri  Mani  Ram  Bagri  My  question  has  not  been  fully  answered.  ad  asked  whether
 G  »vern  neat  propose  to  shift  this  oficefrom  Mathura.  Th i  he  matter  has  been  discussed  with  the
 Prim:  Minister,  and  Shri  Charan  Singh. I  woulc  ike  to  know  whether  it  is  a  Cabinet  decision  ?
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 Short  Notice  Question  Asadha  24,  1899(Saka}

 Previously  it  was  not  decided  by  the  Cabinet  and  whether  it  will  ke  decided  by  the  Czbinet  now  ?

 Whether  Sh,.  Morarji  Bhai  will  reconsider  it  ?  Mathura is  the  birthplace  of  Tord  Krishna.
 It  is  nota  simple  question.

 Prime  Minister  (Shri  Morarji  Desai)  :  I  would  like  to  tell  him  that  every  matier  is  not
 decided  by  the  Cabinet.  Since  the  honourable  Member  belongs  to  Mathura,  for  him  the  im-

 portance  of  Mathura  is  the  greatest  over  the  entire  country.  I  can  easily  understard
 it..e.

 Shri  Mani  Ram  Bagri:  You  had  sent  me.

 Shri  Morarji  Desai  :
 Certainly,  I  sent  you  there,  but  not  for  the  fact  that  you  attach

 so  much  importance  to  Mathura.

 The  question  is  whether  it  is  in  the  interest  of  all  or  not.  व  assure  you  that  it  will  be  taken.
 into  account.

 Shri  Ramji  Lal  Suman  It  is  an  important  question  and  not  cnly  those  Eco ऐ दि  ू: टा 5015  but
 those  800  families  are  facing  this  problem  First  I  would  like  to  present  a  few  facts  before  the
 honourable  Minister  and  then  ask  questions.

 Mr.  Dhir  is  the  highest  cfficer  of  C.D.A.  I  think  that  the  honcurakle  Minister  cf  Fincrce  is

 doing at  the  instance  of  C.D.A.  I  agree  that  C.D.A.  would  have  ever  reccrmended  but  C.D.A.
 had  agreed  at  the  talks  Feld  between  C.D.A.  and  its  representatives  cn  thet  tke  Fey
 and  Accounts  office  in  Mathura  should  never  be  shifted  at  any  cost.  The  fect:are  with  me  and
 I  would  like  to  read  them  out

 डी०  To  श्रौर  संयुक्त  सी०  डी०  ए०  ने  कमंचारी-प्रतिनिधियों  की  बात  धैर्य  के  साथ

 सुनी  ait  यह  महसूस  किया
 कि

 उपरोक्त  पैरा  4  में  कही  गयीं  बातों पर  कर्मचारियों  फे  विचार

 सही  हैं  ये

 It  means  that  they  do  not  accept  the  order  and  they  themselves  agree  that  the.  Pay  and
 Accounts  office  in  Mathura  should  not  be  shifted  from  there.

 So  far  as  the  question  of  the  shifting  of  offices  is  concerned,  regionalism  got  enccuragerrent
 during  the  emergency,  and  I  have  no  hesitaticn  in  stating  this  that  ten  cfices  ०  North  Irdia
 have  been  shifted,  which  includes  P.C.T.C.  office  shifted  to  Bangalore  frcm  Alwar  ard  similarly
 other  offices  have  been  shifted.

 I  would  like  to  point  out  that  Mr.  Dhir  himself  agrees  to  the  fact  that  it  is  rot  [10167  to
 shift  this  office  and  the  honourable  Mirister  of  Finance  Should  have  kncwlecge  that  the  Pay
 and  Accounts  office  of  A.R.C.T.  is  in  Poona  while  its  record  cffice  is  in  Aurergaked.  1  have,
 therefore,  to  say  that  both  the  offices  011  rerain  tcgether.  (1.11  trersfer  the  (11!  (101  "1  per-
 sons  going  there  will  face  difficulty  due  to  the  fect  that  the  medium  cf  11:5111:  0120  17  is  Marathi
 there.  (Interruption)....

 I  would  like  to  put  a  question  when  there  is  a  shortage  of  400  persons  in  its  staff  and  despite
 it,  their  work  is  satisfactory  then  why  they  are  being  transferred  from  there  ?

 श्री  Fo  एस०  चावड़ा  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  नियमानुसार
 यदि  प्रश्न

 150
 शब्दों  से

 भ्रघिक  है  तो  इसे  गृहीत  नहीं  किया  जाता  जबकि यह  प्रश्न  150  शब्दों
 से

 श्रघिक/का  हैं  तब  उपाध्यक्ष  महोदय  श्रनुपूरक  प्रश्न  पूछने  की  श्रनुमति  क्यों  दे  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  परन्तु  मुझे  आशो  है  कि  माननीय

 सदस्य  कथन  का  पालन  करेंगे
 ।

 सदस्य  संयम  रख  सकते

 थी  एच०  एम०  पटेल
 :  माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  रक्षा  लेखा  नियंत्रक

 डी०  ने  इस  अझाशय का वक्तव्य का  वक्तव्य  दिया  है  कि  ह बतन  और  लेखा  कार्यालय  मथुरा  में  रह

 20



 15  1977
 a oo  ee

 सकता  मुझे  निश्चित  जानकारी  3  कि  रक्षा  लेखा  fagan  ने  दस  तरह  की  कोई  बात  नहीं

 कही  यह  उनका  विचार  नहीं  सेना  मुख्यालय  तथा  रक्षा  लेखा  का  विचार  यह  है  कि

 वेतन  ait  लेखा  कार्यालय  ग्रभिलेख  कार्यालय  तथा  तोपखाना  केन्द्र  सहित  नासिक  जाना  चाहिए  ।

 मेरी  समझ  में  श्राप  यही  चाहते  हैं  ।

 श्री  दम्भ  नाथ  चतुरी  :
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ये  दोनों  कार्यालय  1946  से  सुचारु  रूप से

 कार्य  कर  रहे कि  हैं  ?  वेतन  ae  लेखा  कार्यालय  तथा  अ्रभिलेख  कार्यालय  दोनों  को  एक  साथ  नासिक

 ले  जाने  की  इस  नीति  को  में  क्या  सुविधा  होगी  जबकि  ऐसे  श्रन्य  का  लिय  भी  हैं  जो  विभिन्न

 स्थानों  पर  रह  सकते  हैं  ?  यदि  इस  कार्यालय  ने  सी
 ०

 जी०  एण्ड  डी०  ए०  से  प्राप्त
 कर  ली

 तो  इसमें  क्या  सुविधा  होगी  ?  इतने  सारे  लोगों  को  स्थानान्तरित  करने  में  कया  सुविधा  होगी  जिससे

 उनकी  कार्यकुशलता  श्रौर  कार्य  भी  प्रभावित  होगा  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  भ्रौर  उनके  अ्रावास

 al  वहां  कोई  सुविधायें  नहीं  हैं

 श्री  एच०  एम०  qt  :  माननीय  सदस्य  को  गलत  जानकारी  दी  गयी  हैं  कि  अन्य  रेजिमेंटों

 के  वेतन  at  लेखा  कार्यालय  अलग  हैं  हर  जगह  वेतन  a  लेखा  कार्यालय  श्रभिलेख  कार्यालय

 तथा  सम्बन्धित  रेजिमेंट  के  साथ  हैं  ।  जहां  तक  शिक्षा  तथा  wear  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  मेरे

 ag  कथन  के  मुताबिक  लोगों  के  वहां  जाने  पर  उनका  ध्यान  रखा  जाएगा  |

 Shri  Avdesh  Pratap  Singh  :  On  the  remarks  raed  out  by  the  honourable  Member  to  the
 effect  that  the  controller  of  Defence  Accounts  and  Joint  Controller  of  Defence  Accounts  agree  to
 it,  the  honourable  Minister  of  Finance  has  just  stated  that  definitely  it  is  not  so.  Thus  he  has
 challenged  the  honourable  Member.  I  want  that  the  honourable  Minister  should  prove  it  on
 what  basis  he  is  saying  so  ?  He  must  have  some  proof  or  basis  for  this.

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  एक  श्रप्तिकारी  जो  यहीं  पर  मुझे  श्रभी  एक  टिप्पण  मिला  है

 उन्होंने  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  उन्होंने  वेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  के  कर्मचारियों

 को  बताया  है  कि  उन्हें  मथुरा  में  रहना  चाहिए  ॥

 Dr.  Karan  Singh  :  There  15  no  doubt  that  Mathura  has  got  a  special  importance  in  the
 culture  aad  history  of  our  country.  Not  only  in  our  country  but  all  over  the  world  people  show
 डस्टर  to  Mithura  vscawe  of  Lord  Krishna.  The  Prime  Minister  will  deal  with  this  matter,
 if  any o  fice  is  being  shifted  from  there,  I  would  like  to  know  from  the  Minister  of  Finance  whether
 the  Minister  of  Tourism, who  is  here,  will  chalk  out  a  comprehensive  scheme  for  Mathura  so  that

 people  of  the  country  and  abroad  visit  Mathura  and  pay  their  tribute  and  people  of  Mathura
 are  also  benefited.

 प्रदनों के  लिखित  उत्तर
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बनरस्पति  उद्योग  से  बिचौलियों  को  समाप्त  करना

 *487.  tt  प्रसस्रभाई  मेहता  कया  वाणिज्य  तथा  नागरकि  पति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वनस्पति  उद्योग  से  बिचौलियों  को  समाप्त  कंरने  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई
 निर्णय  किया
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 Written  Answer  July  15,  1977
 थ

 क्या  ये  बिचौलिये  चोर  बाजारी  करते  रहे

 यदि  तो  इस  मामले  में  भ्रंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है

 इस  सम्बन्ध में  व्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किये जा  ह

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  शर  सहकारिता  मल्ली  मोहन  धारिया )  इस

 प्रकार  का  कोई  भी  निर्णय  सरकार  द्वारा  नहीं  लिया  गया  है

 इस  समय  वनस्पति  घी  के  वितरण  तथा  मृत्य  निर्धारण  पर  कोई  कानूनी

 नियंत्रण  नहीं  फिर  भी  वनस्पति  उद्योग  ने  मल्य-निर्धारण  तथा  वितरण  के  बारे  में  स्वेच्छा  से

 संयम  बरतना  स्वीकार  किया  है  ।  साथ  ही  उन्होंने  स्वीकृत  मृत्य  से  भ्रधिक  मलय  लेने  वाले  किसी  भी

 वितरक  के  विरुद्ध  कारंवाई  करना  भी  स्वीकार  किया  है  ।

 व  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  प्राधिकरण

 *489.  श्री  डी०  थ्री ०  चन्द्रगौड :  वया  प्येटन  शौर  नागर  दिमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fH:

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  wet  प्राधिकरण  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कदम  उठाये  भ्रौस

 गत  दो  वर्षों  में  इस  पर  कुल  कितनी  धनराशिਂ  बच  की  गई
 ?

 waza  श्रौर  नागर  विमानन  मन्नी  पुरुषोत्तम  :  भारत  प्रन्तर्रा्ट्रीय

 विमान  पत्तन  प्राधिकरण  के  पुनर्गठन  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 प्राधिकरण  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  विभिन्न  सेवाओं  में  am सुधार  एक  निरंतर  चलने  वाली

 प्रक्रिया है  ।

 प्राधिकरण  |  ने  कलकत्ता  wiz  मद्रास  के  श्रन्तर्राष्टीय  विमानक्षेत्रों  पर

 ऑपरेशनल क्षेत्रों  एवं  उपकरणों

 यात्नी  सुविधा  क्षेत्रों

 (11)  कार्गो  हैंडलिंग  स्थानों  श्र

 (iv)  अन्य  सेवाओं

 में  सुघार  किये  ये  सुधार  जन
 यात्तायात  की  मात्ना  और  साधनों  की  उपलब्धि  को

 दृष्टि  में  रखते  हुए  उनके
 क्रमिक

 रूप
 से  किये  गये  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर
 ———

 24  आषाढ  1899
 ———=

 प्राधिकरण  ने  1975-76  नौर  1976-77  के  दौरान  2533.24  लाख  रुपये

 की  कुल  राशि खरच  को ।  किन्तु  इसी  अवधि के  दौरान  प्राधिकरण को  केन्द्रीय  सरकार से  147  लाख

 रुपये  की  बजटगत  सहायता  मिली  जो  1976-77  में  मंजूर की  गयी  थी  ।  1975-76  के  दौरान

 प्राधिकरण  को  कोई  बजटगत  सहायता  मंजर  नहीं  की  गयी  थी

 tr i
 श्रासाम  में  हथ  1  उदोग  का  fa

 493.  श्रोनती  रेगुका  देवी  बड़कटको :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  aly  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ि  भें  टथक  चि  as  योग  के  विकास  के  लिये  20  शव  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  कितनी

 राशि  मंजर  की  गई  और

 x  तोर
 असाम  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  सी  योजनाएं  चलाई ई  गई  ह्  ALS  1.0 कितने  व्यक्तियों  को

 इनसे  लाभ  हम्ना
 है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  से  (@)

 भारत  सरकार  ने  श्रासाम  के  लिए  दो  विशेष  परियोजनाएं  मंजूर  की  हैं  जिनमें  एक  गहन  विकास

 परिप्रोजना है  जिसमें  10,000  करघे  कवर  होंगे  त्रौर  एक  निर्यात  उत्पादन  परियोजना है  जिसमें

 1000  करवे  होंगे  महन  विकास  परियोजना  wars  के  कामरूप  fea  में  नवबाड़ी  में  1.  85  करोड़

 रु०  के  कुल  वित्तीय  परिव्यय  से  लगाई  गई  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  मिल  कर

 वहन  किया  गया  है  ।  इस  राशि में  से  15  लाख रु०  (11.25  लाख  Ro  ऋण  के  रूप  में  तथा  75

 लाख  रु०  श्रनुदान  के  रूप  की  पहली  किस्त  श्रम्रिम  के  तौर  पर  1976-77  में  राज्य

 सरकार  को  दी  जा  चकी  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  ake  राशियां  राज्य  सरकार  द्वारा  धन  का  उपयोग  किये

 जाने  का  पेश  किये  जाने  के  बाद  दी  जाएंगी  ।

 2  निर्यात  उत्पादन  .  परियोजना  रेशमी  हथकरघा  माल  ग्राता  है  रार  यह

 कामरूप  जिले  के  सबलकुची  तथा  ग्रपरहाली  क्षेत्रों  में  स्थित  इसका  कुल  वित्तोय  परिव्यय  40  लाख

 रु०  है  जिसे  भारत  सरकार  वहन  करेगी
 ।

 भारत  सरकार  ने
 10  लाख

 रू०  (7  5  लाख  रु०

 ऋण  तथा  2.  5  लाख  रु०  श्रतुदान के  रूप  की  पहली  किस्त  1976-77 में  राज्य  सरकार  को

 श्रासम  सरकार  से  उपयोग-प्रमाण  पत्र  प्राप्त  होने  पर  are  धन  दिया  जाएगा  |

 3  इस  प्रकार  25  लाख  रु०  विकास  योजना  के  लिए  15  लाख  रु०  तथा निर्या  त

 उत्पादन  परियोजना  के  लिए  10  लाख  की  कुल  राशि  भारत  सरकार ने  वर्ष  1976-77  में

 श्रासांम  सरकार  के  लिए  मंजूर  कर  दी  है  ।

 4  भारत  सरकार  के  हथकरघा  सहकारी  विकास  कार्येक्रम  के  अम्तगंत वर्ष  1976-77

 के  लिए  झ्रासाम  सरकार  को
 उसकी  शीष

 विपणन  संस्था  को  AAI L+s  सहायता  देने  के  लिए  लाख

 ‘go  दिये गये  हैं  || ि
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 5  1976-77  में  केन्द्रीय  योजना  के  श्रन्तर्गत  प्रदान  किये  गये  घन  के  अलावा  राज्य

 योजना  में  गहन  विकास  परियोजना  के  लिए  7  लाख  रु०  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  इसके  अतिरिक्त

 झासाम
 के  बुनकरों  के  लिए  डी

 ०
 झ्रार०  राई ०  योजना  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  2.  40  लाख

 रु०  मंजूर  किये  गये  1977-78  की  राज्य  योजना में  62  लाख  रु०  (34.50  लाख
 रु०

 रही है  ।

 6  उपरोक्त  गहन  विकास  परियोजना  तथा  निर्यात  उत्पादन  के  अतिरिक्त

 आसाम  सरकार  की  राज्य  भर  में  फैले  हुए  बुनकरों  के  लिए  बैंक  वित्त  सम्बन्धी  डी  ०श्रार  UTS
 ०  योजना

 इस  योजना  के  ग्रन्तगंत  राज्य  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  के  5,000  शझ्रावेदन  पत्न

 कृत  बैंकों  को  भेजें  श्रौर  ्र्ब  तक  652  बुनकर  इस  योजना  के  अ्रधीन  लाभ  उठा  चुके  उपरोक्त

 गहन  विकास  परियोजना  ate  निर्यात  उत्पादन  योजना  के  मामले  में  राज्य  सरकार  ने  डी  oDTToWTSc

 योजना  के  अधीन  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  1000  बुनकर  प्रायोजित  किये  श्रौर  wa  तक  इस  योजना

 के  अन्तर्गत  255  बुनकर  ऋण  का  लाभ  प्राप्त  कर  चुके  हैं  ।

 ‘facayat  फिलापेन्ट  थान  at  दितरण

 *  494.  श्री  Bo  रामार्मात  :  क्या  वाणिल्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हथकरघा  बुनकरों  को  fray  बिचौलिया

 एजेंसियों  के  विस्कोस  फिलामेंट  art  का  वितरण  सुनिश्चित  करने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  समय  facata  feataz  याने  के

 कुल  उत्पादन के  60  प्रतिशत  भाग  के  स्थान  पर  उसके  सम्पूर्ण  उत्पादन
 की  वितरण  के

 लिए

 अपने  हाथ  में  लेने  का  हैं
 ?

 #
 बाणिउ्य  तया  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  aat  सोहन  :  )

 तथा  सीघे  बुनकरों  को  फिलामेंट  याने  के  वितरण  वर्तमान  प्रणाल

 काततिनों  तथा  बुनकरों  के  बीच  हुए  स्वैच्छिक  करार  के  माध्यम  से  है
 ।  इस

 करार
 के

 अन्तर्गत  कताई  एककों  के  उत्पादन  का  एक  भाग  समान  उचित  कीमतों  पर  सीधे  बुनकरों

 को  वितरित  कर  दिया  जाता  हैं  प्रौर  शेष  भाग  कात्तिनों  द्वारा  व्यापारियों  के  माध्यम

 से  बाजार  में  बेच  दिया  जाता  हैं  ।

 विस्कोस  फिलामेंट  यार्न  के  पूरे  उत्पादन
 को

 वितरण  के  लिए  श्रपने हाथ  में

 लेने  की  फिलहाल  कोई  WTSATTAL  नहीं  हैं
 ।

 सरकार  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  यार्न
 ॥  ANI aaa  os

 |  AG
 es

 वी की  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है
 a

 कार्यान्वयन

 के  लिए  तथा  नए  स्वैच्छिक करार  |  है
 निरूपण  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
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 लिखित  उत्तर 15  1977

 रूसी  ऋण  का  उपयोग  न  किया  जाना

 105.  श्री  बसन्त  aS  क्या  faa  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  6  1977  के  टाइम्स  ग्राफ  इंडिया  में

 लोन  लाईकृूली  टू  रिमेन  श्रनेयुटिलाइजड  ऋण  का  उपयोग  किया

 से  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  ग्रौर

 =~
 यदि  तो  इसमें  की  गई  विभिन्न  टिप्पणियों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  संतरी  एच०  एस०  :  हां

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सोवियत  संघ  से  मिलने  वाली  सभी

 प्रकार  को  सहायता  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  जुड़ी  होती  है  श्रौर  सहायता  का  उपयोग

 विभिन्न  परियोजनाश्रों  की  प्रगति  पर  निर्भर  करता  सरकार  सोवियत  संघ  द्वारा  गत

 वर्षों  में  दिए  गए  ऋणों  के  उपयोग  की  गति  से  सन्तुष्ट  हैं  ake  उसके  विचार  में

 हाल  ही  में  सोवियत
 संघ  द्वारा  दिए  गए  25  करोड़  रूबल  के  ऋण  को  राशि  भी  पहले

 से  स्वीकृत  परियोजनाओं  या  भविष्य  में  स्वीकार  की  जाने  वाली  परियोजनाझों  के  लिए

 इस्तेमाल कर  ली  जायेगी

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  कृषि (०  sotaat  के  लिए  दिया  गया  ऋण

 496.  श्री  पो०  ato  नरसिम्हाराव  :  क्या  faq  तथा  राजस्व  तौर  बेकिंग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=m
 (  )  गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  प्रयोजनों  के  प्रति

 कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिये
 ;

 बैंकों  द्वारा  प्र  सब  प्रयोजनों  के  fet  गये  कुछ  ऋणों  की

 तुलना  में  उक्त  धनराशि  की  प्रतिशतता  कितनी है  ;  ak

 ऋण  meaHae Bt Aa aA afafaa को  साख  क्षमता  सुनिश्चित  करने के  लिए  बैंकों  द्वारा

 यदि  कोई  कसौटी  झपनाई  जा  रही  तो  वह  क्या  है  ;  श्रौर  क्या  उक्त  कसौटी  सब  बैंकों

 के  लिए  समान  है  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  द्वारा  कृषि  प्रयोजनों  के  लिए  दिये  गये  ऋण  शौर  कुल
 ऋण  से  कृषि  ऋणों  की  प्रतिशतता  के  विषय  1974,  1975  और  1976  क॑
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 मासों  के  afar
 शुक्रवारों

 at  स्थिति  प्रदर्शित  करने  बैकसमूह  बार  ब्यौरा
 लिखित  है  —o

 करोड़  रुपयों
 oo

 दिसम्बर  1974  दिसम्बर  1975  दिसम्बर  1976 बैंक  समूह
 थ  अट

 खातों  की  बकाया  खातों की  बकाया  खातों की  बकाया

 संख्या  NOOSE  सख्या  राशि  संख्या  राशि

 भारतोय tee  aw  AA ढ्
 =
 [<

 666458  155.77  948660  228.07  1473991  326.08

 श्रप्रत्यक्ष  वित्त  117063  73.48  136837  85.84  209993  106,64

 eee

 कुल  783521  229.25  1085497  313.91  1683984  432.72

 oe

 की  समूह

 दिये  गये

 कुल  झग्रिमों  से

 प्रतिशतता  10.3%  10.8%  11.8%

 14
 रा

 झा 4  कृत  बक

 2434287  589.90 प्रत्यक्ष  वित्त  1253405  322,  55  1742968  430.  42

 अप्रत्यक्ष  वित्त  176472

 153.0  78

 204454  192.57  282599  206.60

 AD,

 796.50 1429877  476.9  1947422  622.99  2716886

 ee
 कुल

 )  बनना वना

 की  समूह

 द्वारा  दिये  गये

 दिये गये  कुल

 अग्िमों
 से

 प्रतिशतता  10.  7.0  11.  29.0  11.1%

 az

 की  सरकारी  क्षेत्र

 के  सभी  बैंकों  द्वारा
 गये

 अेग्िमों से
 शतता

 10.6%  12.5%  11.3%
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 24  1899  )  लिखित  उत्तर

 कृषि  सम्बन्धी ऋण  प्रदान  करते  समय  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  सहित  सभी  वाणिज्यिक

 मुख्य  रूप  से  जिस  परियोजना  के  लिए  ऋण  दिया  जाना  उसकी क्षमता

 पर  बल  देते  यदि  परियोजना  weer  है  भ्र  ae  पर्याप्त  बचत  दिखाकर  ऋण  की  श्रदायगी

 करने  की  स्थिति  में  हैं  तो  बैक  प्रतिभूति  लिए  बिना  ही  इसे  ऋणक्षम  समझता  है  |

 उत्पादन  प्रयोजनों  के  लिए  श्रत्यावधि  जोत-क्षेत्र  के  विस्तार

 फसल  fare  के  लिये  निर्धारित  वित्त  की  अ्रावश्यकता  के  श्राधार  पर  ऋण  प्रदान  किये

 निवेश जाते हैं  मध्यावधि  ऋणों  का  सम्बन्ध  जोत-क्षेत्र  के  विस्तार  के  बजाय

 से  मिलने  वाली  सम्भावित  ama  से  होता  हैं

 छोटे  श्रौर  श्रधेक्षमता  की  सम्भावना  वाले  किसानों  को  ऋण  देने  पर  भी  बल

 जाता  है  ।

 Value  of  Smuggled  Goods  seized  during  Emergency

 *497.  Shri  Meetha  Lal  Patel  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state

 (a)  the  details  in  regard  to  smuggled  goods  seized  by  the  Custom  officials  during  the  Fmer-
 gency  ;

 (b)  whether  these  seized  goods  were  again  exported  and  if  so,  the  money  earned  as  a  result
 ther  eof  ;

 (c)  if  not,  whether  Government  propose  to  export  them;  and

 (d)  the  present  estimated  value  of  the  seized  goods  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel  )  :  (a)  and
 (d)  Smuzgled  goods  consisting  mainty  of  gold,  synthetic  fabrics,  watches,  spices  and  diamonds
 were  seized  by  Customs  officials  during  the  emergency.  The  estimated  value  of  these  seized
 goods  is  about  Rs.  64  crores  (including  the  value  of  vehicles  and  conveyances  seized).

 (b)  and  (c).  The  goods  seized  during  the  period  of  emergency  have  not  been  exported.
 However,  the  question  of  exporting  some  of  the  items  is  under  examination.

 वाणिज्यिक  बेकों  की  ऋण  देने  की  ब्याज  दर

 #498,  श्री  डी०
 डी०

 देसाई
 :

 क्या
 वित्त

 तथा  राजस्व we  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हाल  ही  में  ब्याज  दर  में  गई  कमी  के  पश्चात्‌  वाणिज्यिक  बैंकों की

 ऋण  देने  की  ब्याज  दर  कम  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रो
 एच०

 एम०  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सुचित

 किया  है  कि  1977
 में  बैंक  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  में  श्राम  कमी  जैसी  कोई  घोषणा

 नहीं  की  गई
 थी

 किन्तु  agra  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सलाह  दी  ई  थी  कि  दीर्घावधिक

 निवेश  को  बढ़ावा  देने  की  श्रावश्यकता  की  दृष्टि  देश  में  पृजीगत  निवेश  के  वास्ते
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 तीन  वर्षों  से  भ्रधिक  की  तध्िਂ नान  के  ि  ष्ड  सावधिक  ऋणों  पर  लाग  हो  वहां  ब्याज

 12.5  प्रतिशत  से
 भ

 कर  सहित )  safe  दर  से  ब्याज  इसके  पहिले  ford  बक  ने

 ऐसे  ऋणों  पर  3  वर्ष  से  अधिक  किन्तु  7  वर्ष  से  कम  yafa  के  लिए  15.  00  प्रतिशत

 और  सात  वर्ष  से  nfo  की  श्रवधि  के  लिए  14  प्रतिशत  दर  से  व्याज  वसूलने  को

 कहा  था

 भारतीय  forg  बेक  ने  बकों  से  यहभी  कहा  है  कि  ava  जमाग्रों  पर  ब्याज  की

 लागत  में  हुई  बचत  का  लाभ  ऋण  लेने  वाले  अपने  ग्राहकों  विशेष  रूप  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्रों
 को

 दें  ।  ब्याज  की  सम्भावित  बचतों  का  मूल्यांकन  करने  में  कुछ  समय  लगना

 जरूरी  है  क्योंकि  बचत  बैंक  जमाश्रों  पर  ब्याज  की  दरों  में  किये  गये  परिवतन  1

 1977  से  प्रभावी  हुए  हैं  जो  कि  मीयादी  जमाओं  पर  के  ब्याज में  हुए
 परिवर्तन  1

 1977  से  प्रभावी  हुए  हैं  श्नौर  केवल  नयी  जमाश्रों  ate  नवीकरणों  पर  ही  लागू  होते  हैं

 सरकारी  रूरीद  में  सरकारी  क्षेत्र  को  coal  में  safe

 499.  प्री  एस० े  कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  खरीद  में  सरकारी  क्षेत्र  को  दी  गयी  मूल्य  प्राथमिकता

 समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  पिछली  सरकार  ने  इस  नीति  के  विरोध  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  से  प्राप्त

 बहुत  से  श्रभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1977  में  इस  नीति  का  पुनर्विलोकन

 किया  था  ate  मूल्यों  में  प्राथमिकता  दी  श्रौर  वर्षों  तक  जारी  रखने  निर्णय  किया  था  ;

 शौर

 यदि at,  तो  नया  facia  लेने  के  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  सरकार  ने

 सरकारी  उद्यमों  को  दी  गयी  मूल्य  श्रधिमान्यता  वापस  लेने  का  निर्णय  किया  है  ।

 निवतंमान  सरकार  ने  सरकारी  उद्यमों  को  दी  गई  10  प्रतिशत तक  की  मूल्य

 अधिमान्यता  को  ब्  चालू  रखने  के  प्रश्न  पर  1977  में  विचार  किया  था  श्रौर

 यह  निणंय  किया  गया  था  कि  तत्सम्बन्धी  नीति  में  are  दो  वर्ष  तक  कोई  परिवर्तन  न  किया

 जाये  att  उसके  बाद  इस  मामले  पर  gafarare  किया  जाये  ।

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  पर  सभी  पहलुओं  से  1977  में  पुर्नविचार

 गया  जिसमें  यह  महसुस  किया  गया
 कि

 हाल  ही  के  वर्षों  में  इन  उद्यमों  के

 निष्पादन  विशेषकर  संस्थापित  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  gar  है  ।  saa  से  श्रधिकांश

 सरकारी  उद्यम  अब  निजी  क्षत्र  के  यूनिटों  के  साथ  भी  मुकाबला  करने  की  स्थिति  में  पहुंच

 गये  हैं  श्र  वे  श्रपने  टेण्डरों  के  बलबूते  पर  ही  ठेके  प्राप्त  कर  सकते  इसके  श्रलावा
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 सरकारी  उद्यमों  द्वारा  निर्मित  उत्पादों  > रप  लिए  मूल्य  श्रधिमान्यता  की  योजना  एक  छिपी

 हुई  राज  सहायता  ही  होती  है  श्रौर  इस  प्रकार  श्रप्रत्यक्ष  रूप  से  दी  गयी  राजसहायता  उनकी

 श्रक्षमता  पर  पर्दा  डालती  है  we  इससे  सुधारात्मक  कारंवाई  करने  में  विलम्ब  हो  जाता  है  ।.

 मूल्य  श्रधिमान्यता  की  सुविधा  वापस  लेने  का  निर्णय  किया  गया  |

 श्रासाम  राज्य  सहकारी  तथा  उपभोक्ता  संघ  द्वारा  के  तेल  की

 बिक्री

 *
 500.  श्री  निहार  लास्कर  :  वाशिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में श्राई  है  कि  राज्य  में  तेल  की  afr

 कमी  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  सरसों  के  तेल  के  बढ़े  हुए  ऊंचे  मूल्यों  की  स्थिति  में  कमी

 लाने  हेतु  श्रासाम  राज्य  को  श्राबंटित  किये  गये  तेल  की  बहुत  बड़ी  मात्रा  श्रासाम  राज्य

 सहकारी  तथा  उपभोक्ता  संघ  ने  कलकत्ते  में  बेची

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  निंगम  द्वारा  आयात

 किया  गया  तोरिये  का  2000  मीटरी  टन  तेल  के  माध्यम  से  वितरत  करने

 के  लिए  श्रावंटित किया  ar;

 क्या  ने  केवल  400  मीटरीਂ  टन  तेल  उठाया  शौर  कहा  जाता  है  कि

 शेष  मात्रा  को  6400  रु०  प्रति  टन  के  विक्रय  मूल्य  से  श्रधिक  मुल्य  पर  कलकत्ता  में  बेचा ;

 क्या  इस  सौदे  में  कुछ  प्रभावशाली  व्यक्ति  अन्तर्गत  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  Me  सहकारिता  मंत्री  मोहन  जी  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  के  श्रनुरोध  के  श्रनुसार  उन्हें  तोरिये  का  2000  मीटरी  टन

 अ्रायातित  तेल  वंदित  किया  गया  ।  इस  तेल  को  उठाने  के  लिए  शअ्रसम  सरकार  द्वारा

 फडਂ  को  नामित  नहीं  किया  गया  था  ।

 राज्य  सरकार  ने  श्रव  तक  प्राइवेंट  पार्थियों  की  एजेंसी  के  माध्यम  से  लगभग

 812  मीटरी  टन  तेल  उठाया  जिसमें  से  500  मीटरी  टन  से  शअ्रधिक  तेल  wan  में

 |  ह
 पहुंच  चुका है

 |  किसी  भी  पार्टी  को  कलकत्ता  में  इस  तेल  को  बेचने  की  श्रनुमति  नहीं  दी

 गई  थी  ।

 -  शौर  प्रश्न  नहीं
 उठते

 हैं  ।
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 क

 लेखा  के  लेखा  परीक्षा  से  पृथक  होने  के  परिणामस्वरूप  राज्यों  को  स्थानान्तरित

 जाने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्ते

 *501.  श्री हि ०  Vo  राजन :  क्या  वित्त  तथा  राजस्त्र  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ने  संशोधन  1976  के  लेखा  को  लेखा  परीक्षा

 से  पृथक  कर  दिया  ak

 यदि  gi,  तो  राज्यों  को  स्थानान्तरित  किये  जाने  वाले  क्मेंचारियों  की  सेवा  की

 शर्तों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  +?
 @

 क faa  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  (  )  संशोधन  श्रधिनियम

 1976  द्वारा  यथासंशोधित  निपंत्रक-महालेखा  परीक्षक  शक्तियां  तथा

 1971  की  धारा  10  के  परन्तुक  के  पेंशनों  के  लेखाकरण  को

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  ate  विभागों  में  लेखाश्रों  का  विभागीकरण  कर  दिया  गया  है  ।  दिल्‍ली

 प्रशासन  में  भी  लेखाग्रों  को  लेखा-परीक्षा  से  प्लग  कर  दिया  गया  है  ।  किसी  भी  राज्य  में

 लेखाग्रों  को  लेखा-परीक्षा  से  भी  तक  wat  नहीं  किया  गया  है

 राज्यों  में  लेखाय्ों  को  लेखा-परीक्षा  से  ्रलग  fer  जाने  की  स्थिति  में  ही

 लेखापरीक्ा  विभाग  से  राज्यों  को  कार्मिकों  के  स्थानन्तरग  का  प्रश्न  उत्पन्न  होगा

 लेखाश्रों  को  लेखा-परीक्षा  से  अलग  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  राज्यों  से  प्राप्त  हुए

 प्रस्तावों  पर  भारत  के  महालेखापरीक्षक  के  साथ  coma  करके  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  कमंचारियों  के  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  शर्तों  के  बारे  इस  स्तर  किसी  भी

 नीति  को  ara  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ‘Reyuest  from  Government  of  Gujarat  for  Loan  to  Housing  Finance  Society  of
 Gujarat

 502.  Shri  Dharamsinhbhai  Patel  १  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  he  pleased  to  state

 (a)  waether  the  Housin  g  Finance  Society  of  Gujarat  is  in  great  difficulty  due  to  large an  duat  ण  loaas  टि न हि ू |  छ  ४  it  Life  Insurance  Corporation  of  India  and  whether  Govern-
 mat  of  Gajarat  have  mad  &  any  demand  in  this  regard  and  isso,  when  and  the  amount  of  loans
 -asked  for

 (ly)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ;  and

 (2)  tae  amount  of  loan  asked  for  9
 ‘prior  to  and  after  June  1975  ?  y  Gujarat  Government  for  this  Society  for  the  period

 ि द 4८  दरा  mad  tat  Hoaoucable  Meme
 The  Minister  of  Finance  and  Revenye  and  ६.  ing  (Shri  H.M.  Pazel)  :  (a)  and  (b). is  referring  to  the  difficulty  experienced  by  the  Housing Finance  Society  of  Gajarat  due  to  inad  equacy  of  loans  sanctioned  to  it  by  the  LIC.  Recently, a  reference  has  b2ea  received  from  the  Government  of  Gujarat  for  grant  ofa  loan  of  RS.  20.0  crores during  the  current  year  from  the  LI

 overnment.$
 C  to  the  Society.  The  matter  is  under  consideration  of
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 पा  बला  नक  लायल  बक  नल

 (c)  The  Society  had  directly  approached  ULIti  for  loans  in  the  previous  years.  The  parti-
 culars  of  loans  asked  for  by  it  upto  and  after  30-6-1975  are  given  below

 (Rs,  in  crores)

 118 Upto  50-6-19  75.0

 After  e  हए ह
 गव्य

 LOTAL  148
 ee ee  ee  hE

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  ब्राजील  सोयाबीन  के  तेल  की  खरीद

 ह
 503.  शी  अनन्त  दबे  :

 श्री  शंकर  fag  जी  बाघेला

 कया  बणिज्प  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  weal  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  ब्राजील से  9500  मीटरी  टन  सोयाबीन  का  तेल  खरीदा

 था
 जो

 20  1977
 को  कांडला  पत्तन  पहुंचा

 क्या  कान्डला  पत्तन  पहुंचने  पर  सारा  तेल  दूषित  पाया

 क्यों  सोयाबीन  का  यह  दूषित  तेल  मानव  उपयोग  के  लिये  ठीक  नहीं  समझा

 इस
 दूषण  के  कया  कारण  हैं  तथा  दूषित  तेल  को  किस  प्रकार  निपटाया  जा  रहा  शौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :

 जी  हां

 जहाज 22  1977 को  पहुंचा  था  ।

 तथा  जी  नहीं

 तथा
 प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ग्रामीण  बेकों  का  कार्यकरण

 504.  sit  पो०  क०  कोडियन  :  क्या  faa  तथा  times  र  बेकिंग  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 TAT  सरकार  ने  ग्रामीण  बैकों  के  कार्यकरणਂ  की  समीक्षा  की  श्रौर

 यदि
 तो

 उसके  क्या  परिणाम  रह े?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  पटेल )  site  हाल  ही  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यचालन  की  समीक्षा  करने  के  लिए  प्रो  श्री  एम०  एल०  दांतवाला की
 अ्रध्वक्षता

 में  एक
 समिति

 का  गठन  किया  है
 ।
 झाशा

 है  कि  समिति  लगभग  तीन  महीनों  में  अ्रपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  देगी  ।
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 Written  Answers  Asadha  24,  1899  (Saka)
 ee  —  अ  ता

 Export  of  Welding  Electrodes/Equipments

 3502.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  ;  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  to  which  welding  electrodes/equipments  are  exported  and
 the  value  thereof  in  each  case  during  the  period  1975-76  and  1976-77  ;  and

 (b)  whether  welding  electrodes  are  imported  by  India  also  and  if  so,  the  country-wise
 details  thereof  and  the  value  thereof  in  Indian  currency  during  the  above  period  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia)?

 (a)  Value  in  Rs.  lakhs

 Welding  Electrodes/ 1975-76

 ee
 Equipments

 ARE,  65.31

 Malaysia  20.56

 United  Arab  Emirates  11,22

 Syria  च्  8.81

 Iran  ,  7°59

 U.S.A.  6.66

 Thailand  ह  o  5:19
 ———$—

 Total  including  1615.0  पन

 Country-wise  exports  for  the  year  1976-77  are  not  available.  However,  the  total  exports  of

 Welding  Electrodes/Equipments  during  1976-77  were  of  the  order  of  Rs.  191.  0  lakhs.

 (9)  Yes,  Sir.  The  details  are  given  below  :

 Value  in  Rs.  lakhs
 TT

 Country  1975-76  1976-77
 pril-Feb.

 1977
 nr ees

 Austria  0.0  38

 France  0.0  11  0.74

 West  Germany  3.69  थ्

 Japan  ,  8.06  39

 Kuwait  01 .

 Sweden  69

 U.R,  727.0  06

 USS.A.  18,58  g2

 US.S.R.
 ee ee  tk.  —  -  ee  गा

 2,80  33

 Total  including  others  49-50  21.84
 a  न  SS
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 New  Posts  created  in  National  Textile  Corporation  हिं  PR)

 3593-  Shri  R.  D.  Ram:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Co-

 operation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  new  posts  created  in  National  Textile  Corporation  (D.P.R.)  during  the

 past  six  months  and  the  number  of  former  employees  appointed  on  them  ;

 (b)  whether  some  officers  of  the  N.T.C.  (D.P.R.)  were  compelled  to  resign  or  removed

 from  service  ;  and

 (c)  if  so,  their  number  and  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia):  (a)  Following  an  assessment  of  the  man-power  requirements  in  the  Head  Offices  and
 Ltd.  twenty  four  new mills  under  National  Textile  Corporation  (Delhi,  Punjab  and  Rajasthan)
 ght  in  the  eight  mills ‘posts  were  created  in  the  Head  Office  of  the  Corporation  and  twenty  ei

 being  managed  by  it  durin  g  the  last  six  months.  No  former
 employees

 have  been  appointed
 against  any  of  these  posts.

 (b)  and  (c),  No  officer  of  the  National  Textile  Corporation  (Delhi,  Punjab  and  Rajasthan)
 L'mited  was  compelled  to  resign.  However,  the  services  of  four  0  fficers  were  terminated  for

 reasons  of  inefficiency/doubtful  integrity.

 कोल्हापुर  में  gals

 3594.  श्री  झांकर  राव  माने  :  क्या  पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्वी  यह  बताने  की  करेंगे

 चि  :

 क्या  चालू at  में  बजट  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  कोल्हापुर  स्थान  पर  एक  हवाई  श्रड्डे  के

 निर्माण  के  लिये  कोई  बजट-व्यवस्था  की  गई

 यदि  तो  इस  हवाई  अड्डे  का  निर्माण  कब  तक  झारम्भ  हो  जायेगा
 ;

 आर

 हवाई  qe  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  प्रा  ढोने  की  aI @ है
 ?

 qdeq  श्रौर  नागर  विमानन  wat  पुरुषोत्तम
 :  नहीं  |

 ate  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 World  Bank  Aid  for  Chambal  and  Hoshangabad  Regions,  M.P.

 3595+  Shri  Chhabiram  Argal  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking

 be  pleased  to  state  :-

 (a)  the  funds  sanctioned  by  World  Bank  for  Chambal.and  Hoshangabad  regions  in  Madhya
 Pradesh  under  Aycut  scheme  during  the  financial  years  1975-76  and  1976-77  separz  tely ;

 (b)  the  amount  proposed  to  be  allocated.  in  1977-78  ;

 (c)  the  names  of  the  Tehsils  in  both  the  regions  under  Aycut  scheme,  where  work  has  not
 ‘been  taken  in  hand ;  and

 (d)  whether  in  the  second  phase  of  the  scheme  work  would  be  taken  up  in  the  Tehsils  where
 it  has  not  been  taken  up  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel):  (a)  An

 Agreement  has  been  signed  with  the  International  Development  Association,  2  soft  lending
 affiliate  of  the  World  Bank,  for  a  credit  of  $24  million  for  the  Chambal  Command  Area  ०

 Madhya  Pradesh.  No  agreement  exists  with  World  Bank  Group  for  the  development  of  Aycut
 schemes  for  Hoshangabad  region.
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 While  no  funds  flowed  from  the  World  Bank  Group  in  1975-76  for  the  Chambal  Aycut
 project,  reimbursement  of  Rs.  2,26  crores  was  secured  for  1976-77.

 (b)  The  Project  Appraisal  Report  envisages  an  overall  expenditure  of  about  Rs.  13  crores
 for  the  year  1977-78.

 (c)  Work  has  been  taken  up  in  all  the  Tehsils  of  the  Chambal  Aycut  Scheme.

 (d)  Does  not  arise.

 स्थल  पतन  की  स्थापना  के  लिये  राजस्थान  से

 3596.  श्री  संतीदा  श्रग्रवाल
 :

 क्या  वार्णिज्य  तथा
 नागरिक  पूति

 site  सहकारिता  vet

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  से  सरकार  को  एक  ऐसा  श्रभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  उसने  स्थल  पत्तन

 को  प्रपर  राज्य  में  ऐसे  स्थान  पर  बनाये  जाने  का  दावा  किया  है  जो  दिल्‍ली  से  समीपस्थ  ्रौर

 क्या  स्थल  पत्तन  के  लिये  राजस्थान  के  दावे  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  हां  ।

 शुष्क  पत्तन  क  साथ  स्थान  सम्बन्धी  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 House  Rent  Allowance  to  Employees  of  Posts  and  Telegraphs  Working  in  Bokare
 Steel  City-B

 3597.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yaday  ;  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking  be  pleased  to  state  :

 (8)  whether  Chas  and  Bokaro  Steel  City  (Dhanbad)  are  adjoining  cities  and  they  are  de-

 pendent  on  each  other  ;

 (b)  whether  the  Central  Government  employees  working  in  the  Bokaro  Steel  City  are  getting
 house  rent  allowance  whereas  the  Central  Government  Posts  and

 Telegraphs  employees  working.
 in  Chas  Bokaro  Steel  City-B  are  not  getting  this  allowance  ;

 (८)  if  the  answer  to  parts  (a)  and  (b)  above  be  in  the  affirmative  whether  are

 making  arrangements  for  the  payment  of  house  rent  allowance  to  the  Posts  and  Telegraphs  em-

 ployees  and  other  Central  Government  employees  working  in  the  city  (Bokaro  Steel  City-B)
 in  district  Dhanbad  ;  and

 (d)  if  so,  by  what  time  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  PateF):  (a)  Chas
 and  Bokaro  Steel  City  (Dhanbad)  lie  in  proximity  to  each  other.  In  the  absence  of  necessary
 details,  which  have  been  called  for,  it  is  not  possible  to  say  at  this  stage  whether  they  are  de~
 pendent  on  each  other.

 (b)  Bokaro  Steel  City  with  a  population  of  94,007  as  per  1971  census  is  classified  as  ‘Cਂ
 class  for  the  purpose  of  payment  of  house  rent  allowance  to  the  Central  Government  employees
 including  P  &  T  employees.  Chas,  however,  has  only  a  population  of  13,152  as  per  1971
 census  and  is  not  classifiable  for  payment  of  house  rent  allowance  to  Central  Goverrment
 employees.

 (८)  and  (d)  The  question  of  payment  of  house  rent  allowance  to  the  P  &  T  employees
 and  other  Central  Government  employees  working  in  Bokaro  Steel  City-B  will  be  considered
 after  obtaining  the  necessary  details  regarding  the  d  on  and  its  actual  distance  rom Bokaro  Steel  City  from  the  Ministries/Departmen  ts  concerned.  In  the  absence  of  this  in-
 formation  it  is  not  possible  to  say  at  this  stage  whether  the  place  quali to  the  Central  Government  employees  posted  there.

 fies  for
 house

 rent  allcwance
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 Rise  in  the  Price  of  Yarn

 3598.  Dr.  Ramji  Singh  :
 Shri  P.  Rajagopal  Naidu  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cacperation  be  pleased  to

 state  :

 (a)  since  when  the  prices  of  yarn  started  going  up  before  the  imposition  of  emergency  and
 the  extent  of  increase  registered  in  its  prices  during  emergency  and  the  reasons  therefor  ;

 (b)  the  percentage  of  increase  registered  in  the  yarn  prices  during  the  rule  of  Janata  Gov-
 ernment  after  the  emergency  was  revoked  and  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  Government  are  determined  to  check  the  increase  in  yarn  prices  and  when  its-
 prices  are  proposed  to  be  brought  down

 and  by  what  percentage  ;  and

 (d)  whether  Government  are  aware  that  on  the  one  hand,  the  yarn  prices  are  increasing
 and  on  the  other  hand,  the  prices  of  the  cloth  produced  from  this  yarn  are  more  or-less  same
 in  the  market  as  a  result  of  which  lakhs  of  weavers  are  being  rendered  jobless  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation(Shri  Mohan  Dharia)
 (a)  Prices  of  cotton  yarn  started  moving  up  since  the  beginning  of  1974.  The  extent  of  increase

 The  main  reason  for  the registered  in  cotton  yarn  price  during  the  emergency  was  32.9  per  cent.
 price  rise  in  yarn  was  the  rise  in  the  prices  of  cotton.

 (b)  The  percentage  increase  registered  in  cotton  yarn  price  since  March,  1977  was  of  the
 order  of  3°6  per  cent  till  the  week  ending  18th  June,  10977+  The  reasons  for  the  increase  were
 the  operation  of  market  forces  ofsupply  and  demand  and  extent  the  rise  in  cotton  prices.

 (c)  All  possible  steps  are  being  taken  to  check  the  increase  in  yarn  prices,  Measures  for
 arranging  for  bulk  supply  to  apex  institutions  at  ex-mill  prices,  and  for  opening  of  yarn  depots.
 by  mills,  if  necessary,  have  already  been  initiated  in  this  direction  by  having  a  dialogue  with
 the  representatives  of  the  textile  mills  and  State  Government  having  large  handloom  concentra-
 tions.  It  is  too  early  to  say  the  exact  percentage  of  reduction  that  will  be  affected  through  the
 above  measures.

 (d)  The  index  number  of  wholesale  prices  indicates  that  cotton  yarn  price  went  up  '6-
 per  cent  between  March  and  June,  1977  as  against  an  increase  12°5  per  cent  in  handloom  cloth
 prices  (including  powerloom  cloth)  during  the  same  period.

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  क्रय-विक्रय  की  गई  वबस्तप्परों च्  के  मलय  निर्धारण

 श्रिर  वितरण

 3599,  श्री  जी०
 ago  कृष्णत्‌  :

 क्या
 तथा  नागरिक  पाति  ate  सहकारिता

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  क्रय-विक्रय
 की

 गई  वस्तुभ्रों  के  मूल्य  निर्धारण  और

 वितरण  के  बारे  में  किसी  समिति  का  गठन  किया  गया  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  और  सहकारिता  मंत्री  (ait  मोहन
 :

 जी  हां

 श्रायात  शर  निर्यात  के  मुख्य  नियन्त्रक  की  श्रध्यक्षता  में  एक  कीमत  निर्धारण  समिति

 है  जो  वास्तविक  प्रयोगताश्रों  जिनमें  पं  जी  यित  निर्यातक  भी  शामिल  मार्गीकृत मदों  के  वितरण  के

 लिये  बिक्री  कीमत  निर्धारित  करती  है
 ।

 इस  समिति  में  वित्त  मन्त्रालय  कार्य  ,  उद्योग
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 तकनीकी  विकास  विकास  श्रायुक्त  इस्पात  विभाग  तथा

 वाणिज्य  मन्त्रालय  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सदस्य  शामिल  हैं  ।  सम्बन्धित  मार्गीकरण  श्रभिकरणों  के

 अतिनिधि  भी  इस  समिति  के  विचार-विमशों  में  सम्मिलित  किये  जाते  हैं  ।

 faa  नसं  एसोसिएशन  का  प्रस्ताव
 (

 3600.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  आर  सहकारिता

 मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मिल  sad  एसोसिएशन  रे  एक  श्रभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  ऐसी

 सम्भावना  व्यक्त  की  गई  है  कि  एक  राष्ट्रीय  कपड़ा  योजना  के  श्रन्तगंत  एक  संयुक्त  उद्देश्य  प्राप्त

 के  लिए  मिल  उद्योग  ,  विकन्द्रीकृत  विद्युत-चालित  करघे  तथा  हथकरघे  मिलाकर  काम  कर  सकते

 यदि  तो  इस  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  यह  प्रस्ताव  राष्ट्रीय  कपड़ा  योजना  के  श्रतुरूप  तौर

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ote  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :
 से

 (7)

 इंडियन  काटन  मिल  फेडरेशन  ने  सरकार  को  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें  राष्ट्रीय  वस्त्र  नीति

 के  लिए  सुझाव  दिए  गए  ज्ञापन में  दिए  गए  सुझावों में  वस्त्र  उद्योग  के
 सभी

 क्षेत्रों
 को

 शामिल  किया  गया  है  ।  एक  व्यापक  नीति  निर्माणाधीन  है  जो  वस्त्र  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों

 प्र  लागू  होगी  तथा  उसमें  फेडरेशन  दिए  गए  सुझावों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जायेगा |

 इंडिया  के  विमान  चालक

 3601.  श्री  फलीरो :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  कि  ag
 सच  है  कि  एयर  इंडिया  दो  वद्ध  विमान  चालकों  को  25  वर्ष

 विमान  उड़ाने  के  बाद  सेवा  निवृत्त  होना  चाहते  प्रबंधकों  द्वारा  उनकी  इच्छा  के  विरुद्ध

 जबरदस्ती  विमान  उड़ाने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  है
 ?

 पर्थटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं  ।  दोनों

 चालकों  ने  भ्रपने  त्यागपत्र  एयर  इंडिया  के  प्रबंधकवर्ग  को  1977  में  दे  दिए  थे  |

 उनमें  से  एक  का  जिसकी  20  ad  की  नौकरी  हो  चुकी  25-5-1977

 से  स्वीकार  कर  लिया  गया  ।  दूसरे  विमानचालक
 जिसकी  नौकरी  31  वर्ष  की  हो  चुकी

 12-7-1977  को  सेवा-मुक्त  किया  जा  सका  ।  उसके  अपन  ही  अनुरोध  उसे

 31-8-1977  तक  नौकरी  में  बने  रहने  की  श्रनुमति  दे  दी  गयी  जिसके
 बाद  वह  अपनी

 विशेषाधिकार  छुट्टी  ले  लेगा  श्रौर  उसे  15-11-1977  से
 सेवा-मुक्त  कर  दिया  जाएगा

 .  36



 लिखित  उत्तर 15  1977

 विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  धनराशि  भेजना

 3602.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  वित्त  तथा  रजस्व  श्रौर  बेकिंग मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  धनराशि  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ग्रौर

 भारत  को  काननी  रूप  से  नियमित  धनराशि  भेजने  के  लिए  उन्हें  क्या  प्रोत्साहन  far
 (7)

 जात  हैं
 ?

 वित्त  तथा राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  Tao  एम०  :
 we

 वर्ष  1973  से  विदेशों से  भेजी गई  wal के  तुरन्त  अंकड़े  नीचे  गए  हैं

 ay  रुपए )

 1973  396  11

 1974  569  31

 1975  1,053  76

 1976  1,514  86

 ae  लि

 उपर्यक्त  ates  निर्यात  से  भिन्न  कुल  प्राप्तियों  के  जिनमें  से  भेजी  जाने

 वाली  रकमोंਂ  से  सम्बद्ध  चार  शीर्षकों  श्र्थात  (1)  परिवार  भरण-पोषण  (11)  गैर-निकासियों

 की  (ili)  प्रवासी  अन्तरण  aix  (iv)  मनी  ग्राडर  प्राप्तियों  के  श्रलावा  हवाई

 जहाज  कम्पनियों  पर्यटन  श्रादि  की  सभी  प्राप्तियों  के  ates  भी  शामिल  हैं  #

 भारतोय  fora  बैंक  द्वारा  1976 में  नमने  के  तौर पर  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  से

 पता  चला  है  कि  विदेशों  से  भेजी  जाने  गेर-सरकारी रकंमों  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।

 इन  रकमों  की  वृद्धि
 में  गेर-निवासी  भारतीयों  का  बड़ा  योगदान  है  शर  उन्हें  प्रेरित

 करने
 के

 लिए  जो  प्रोत्साहन  दिए  गए  हूँ  उनका  ब्यौरा  नीचे  गया

 (i)  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  1970  में  रुपयों  में  गैर-निकासी

 खोलने  की  अनुमति  दे  दी  गई  थी  ।  इन  खातों  में  जमा  रकम  बिना  किसी  रुकावट  के

 भेजी  जा  सकती  है  शर इन  जमा  रकमों से  होने  वाली  झामदनी  पर  श्रायकर  नहीं

 लगता  इसमें  विदेशी  मुद्रा  की  जोखिम  से  सुरक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 (li)  पहली  1975  से  एक  नई  योजना  शुरू  गई  जिसके  orate

 भारतीय  राष्ट्रिकों  या  भारत  मूल  के  व्यक्तियों  को  निर्दिष्ट  करेंसियों  में  कवल  पौंड

 स्टलिंग अं Ka  अमरीकी  डालर  खाते  खोलने  की  छूट  है  तर  इन  खातों  में  जमा  कराई

 गई  रकम  आर  उनके  ब्याज  की  खाताधारी को  उसी  क  रेसी में में  वापस  कर  दी  जाएगी
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 उस  के  निदेशानुसार  तौर  कहीं  भ्रस्तरित  कर  दी  जाएगी  ।  इन  खाताधारियों  को

 निवासी  (ara)  रुपया  खातों  के  खाता  धारियों  की  तरह  श्रतिरिक्त  सुविधायें  भी  उपलब्ध  हूँ

 (111)  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  द्वारा  पूंजी  लगाए  जानें  के  अवसरों  को  उदार

 बनाया  गया  है  ।  गैर-निवासी  भारतीय  या  भारत  मूल  के  व्यक्ति  भारत  में  किसी  पब्लिक
 |

 प्राइवेट  लिमिटेड  कंपनी  में  या  किसी  साझेदारी  ।  मिल्कीयत  में  पूंजी  सकते  हैं  चाहे

 उस  कंपनी  के  काम  का  स्वरूप  कुछ  भी  हो  किन्तु  शत  यह  है  कि  उन्हें  उस  पूंजी  भर  उससे

 होने  वाली  श्रामदनी  को  देश  से  बाहर  न  लेਂ  जाने  का  वचन  होगा  ए  आर  योजना  के

 arate  गैर  निवासी  भारतीय  भारत  में  कई  प्रकार  के  चुने  हुए  उद्योगों  की  नई  कंपनियों

 उनकी  20  प्रतिशत  शेयर  पूंजी  तक  नए  शेयरों  में  धन  लगा  सकते  उन्हें  इस  प्रकार  लगाई

 गई  पूंजी  और  उसकी  श्रामदनी  को  बाहर  ले  जाने  की  पूरी  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।  परिशिष्ट

 नन्नो 1  के  तर  निर्यात-प्रधान  उद्योगों  थ  i  संबंध  में  74  प्रतिशत  तक  पूंजी  लगाने  इजाजत

 है

 (iV)  गैर-निवासी  भारतीयों  श्रौर  भारत  मूल  के  व्यक्तियों  के  संबंधी  विदेशों  से

 विदेशी  मुद्रा  से  प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  मोटरकार/स्कूटर/कृषि  ट्रैक्टर  सीमेंट  लेने  के

 लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  ।

 Arrears  of  Income-tax  in  Madhya  Pradesh

 3603.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revnue  and  Banking  ke

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  tax  payers  as  on  31st  March,  1977  in  Madhya  Pradesh  against  whom

 income-tax  arrears  were  outstanding  and  the  total  amount  thereof;  and

 (b)  the  names  of  top  most  five  tax  payers  in  that  State  and  the  amount  outstandir  g  against
 them  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  The

 requisite  information  is  available  according  to  the  charges  of  Commissioners  of  Income-tax,
 Madhya  Pradesh  [  and  II,  and  not  according  to

 the
 State  of  Madhya  Pradesh  and  is  as  under  :

 No.  of  cases  as  on  31-3-1977  196206*

 Amount  of  arrears  outstanding  as  on  31-3-77  Gross  arrears  Rs.  23,00  crores

 Net  arrears  :
 Rs.  15.73  crores

 *This  figure  represents  the  number  of  entries  in  the  Demand  and  Collection  Registers  in
 respect  of  arrears  upto  Rs.  1  lakh  and  the  number  of  taxpayers  in  respect  of  arrears  exceeding
 Rs.  1  lakh.

 (b)  Information  relating  to  the  names  of  the  top  most  five  tax  payers  on  the  basis  of  the  latest
 ‘assessed  income  and  the  net  arrears  outstanding  against  them  as  on  31-3-77  in  the  charges  of  Com-
 missioners  of  Income-tax,  Madhya  Pradesh-I  and  II,  is  as  under :

 न

 Sl.  No.
 Net  arrears

 Name  of  the  assessee  outstandinz

 1.  Gwalior  Rayon  Silk  Manufacturing  Weaving  Company  Ltd.  Nagda >  Nil
 M/s.  Mohanlal  Hargovindas  Tobacco  Company,  Jabalpur  Nil
 M/s.  Mohanlal  Harbanslal,  Jabalpur  Nil
 M/s.  Kale  Khan  Mohamed  Hanif,  Bhopal  Nil

 5.
 Bhagwandas  Sobhanath,  Saga  Nil
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 er

 afaz  ट्रस्ट
 r

 आफ  इंडिया  शे  यूनिटों  कौ  सांग

 360  ऋतनन्त न नन  fol  क्या  faa  तथा क  | att  कुमारी  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 च
 क्या  पिछले  कुछ  समय  यनिट  ल  श्राफ  इंडिया  के  यनिटों  की  मांग  में

 शिथिलता  रही

 प्  यनिटों  की  मांग  में  इस  भ्रचानक  मंदी  के  क्या  कारण  त्रौर

 ~
 यूनिटों  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं

 ?

 faa  तथा  राजस्व  तौर  बेकिंग  मंत्री  श्री  एच०  UHo  यनिटों  की

 बिक्री  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  इसके  पिछले  लेखा  at  1976-77

 में  1964  स्कीम  के  श्रन्तगंत  33.50  करोड़  रुपए के  यनिट  बेचे  गए  |  यह  रकम  पिछले

 वर्ष  की  76  करोड़  रुपए  की  रकम से  61.  प्रतिशत  .  अधिक है  1976-77

 में  की  गई  33.50  करोड़  रुपए  की  बिक्री  अरब  तक  किसी एक  वर्ष  में  की  गई  बिक्री  के  स्तर

 से  सब  से  अधिक है  ।  यूनिट  खातों  की  संख्या भी  56,748 से  बढ़कर  68,859  हो  गई  है

 यह  प्रश्न  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 जनवरी  1975  सरकार  ने  यूनिटों  से  2000  रुपए  तक  होने  वाली  अय  को

 तयकर  से  atc  यनिटों  में  25,000  रुपए  तक  के  निवेश  को  सम्पत्ति  कर  से  we  दे  दी  थी  े

 यह  छट  wal
 तक  बराबर

 दी  जा
 रहीं  है

 ।

 (2)  सरकार  ने  यूनिटों  को  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  aq  1976-77  में  ate  को  12.  50  लाख  रुपए  का  प्रचार  अतदान  दिया  था  |

 (3)  यूनिट  ट्रस्ट  ने  पंजाब  at  हरियाणा  के  चुने  हुए  are  जिलों  में  और  गुजरात  के

 चुने  हुए  छह  जिलों  में  मुख्य  प्रतिनिधि  कार्यालय  स्थापित  किए  हैं

 में  प्रस्तावित (4)  पूंजीगत  लाभ  के  कराधान  के  संबंध  में  1977-78  के  बजट

 परिवर्तनों  में  यूनिटों  को  विशिष्ट  परिसम्पत्तियों  .  के  at  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  शौर

 इनमें  लगाई  गई  पंजी  पर  जो  लाभ  होगा  उस  पर  कर  में  छट  मिल  सकेगी ।

 स्टेनलेस  स्टील  की  फर्मों  द्वारा  उत्पादन  शल्क  को

 अदायगी

 3605.  श्री  तलसी  दास  दासप्पा  :  वया  fad  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 से  31  1977 स्टेनलैस-स्टील  री-रोलिंग  फर्मों  द्वारा  31  1973

 के  बीच  कितना  उत्पादन  शल्क  wer  किया  शौर

 पर  वष-वार  उत्पादन  शल्क  er  किया  गया  ? कतने  ad  ६७1. 1९5  माल  )
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 om
 faq  तथा  ्  <2  झर  बेकिंग  dat  tao  Qnਂ  hd  :  ait  (a).

 मांगी  गई  सुचना  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  के  22  समाहर्तालयों  में  से  18  के  संबंध  में

 है  ।  ह

 जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  संबंध  इन  समाहर्तालयों  में  स्टेनलैर-रट,ल  री-रोलिंग

 फर्मों  31  1973  से  31  1977  1 ज  धनी
 3  3,90,

 की  केन्द्रीय  उत्पादन-शुत्क  रूप  में  wer  की  गयी  थी  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  संबंध  रोल  गई  सामग्री  का  टन

 जिस  पर  इन  18  समाहर्तालयों  में  उत्पादन-शुत्क  झदा  far  गया  थ  :-

 c
 ag  मीट्रिक  टन

 1973-74  25590.  224

 1974-75  12413.479

 1975-76  e  23862.  252

 1976-77  41827.527

 a  A केन्द्रीय  उत्पादन-शल्क  पना  ain  समाहर्तालपों  नागपुर

 के  संबंध  में  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर  रखें  दी  जायेगी ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  लिये  नये  विमान  खरीदना

 3606.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बतानें

 की  कृपा  करेंगे  कि

 ~
 इंडियन  एयरलाइन्स  की  विमान  संख्या  को  बढ़ाने  के  लिए  जों  ठक  दिए  जा

 चुके  हैं  उनकी  भ्रथवा  नएं  विमांन  खरीदने  के  नये  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 इन  नई  खरीदारियों  का  परिचालन  ate  झाधिक  श्राधारों  की  रूपरेखा क्या
 और

 वे  विमान  कब  प्राप्त होंगे  और  उन्हें  सेवा  में  कब  लगाया  जायेंगा ?

 पर्यटन  we  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  इंडियन
 एयरलाइन्स a  ब ल

 प्रेशर  टायरोंਂ  तथा  ज०  टी०  इंजनों  से  सज्जित  तीन  उन्नत  प्रकार  के  बोइंग
 737

 विमान  खरीदने  के
 9  1977  को

 बोइंग  कॉमशियल  bn  कम्पनी

 के  साथ  एक  करार पर  हस्ताक्षर  किए
 ।  इनमें से  प्रत्येक  विमान  का  मूल्य  8,011,083

 श्रमरीकी  डालर  है
 ।

 स्पेयर  अतिरिकत  पुर्जों  तथा  उपकरणों  सहित  इन  तीन  .apyvuw faarey.
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 की  खरीद
 की

 कुल  परियोजना  की  जिसे  भारत  सरकार  ने  श्रनुमोदित किया
 30.55  करोड़  रुपए  है  ।  इस  परियोजना  की  विदेशी  मुद्रा  की  909.0  लागत  की  वित्तीय

 व्यवस्था  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  प्राप्त  श्रमरीकी  डॉलर  के  ऋणों  से  की  जाएगी  तथा  शेष  10

 प्रतिशत  की  व्यवस्था इंडियन  एयरलाइन्स द्वारा  aaa  ही  साधनों  से  की  जाएगी ।  ऋण

 समझौतों  की  शर्तों  को  श्रंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  श्रौर  कोई  विमान  खरीदने  का  कोई

 नया  नहीं  है  ।

 झन  तीन  बोइंग  737  विमानों  का  चयन  मुख्यत :  कुछ  श्रधिक  यातायात  वाले

 मार्गों  की  श्रावश्यकताओं  की  पति  करने  के  लिए  किया  गया  है  जिन  पर  फिलहाल  टर्बो-प्रापਂ

 विमान  परिचालन  कर  रहे  हैं  ।  इन  विमानों  से  मार्गों  की  श्रथेव्यवस्था  इकानामिक्स  )

 में  सुधार  होगा  तथा  परिचालनात्मक  निष्पादन  भी  श्रधिक  भ्रच्छा  हो  जायेगा

 (7)  इन  तीन  बोइंग  737  विमानों  का  वितरण  श्रक्तूबर/नवम्बर,  1977  में  हो

 जाएगा  ।  इन  विमानों  को  1977  से  लागू  होने  वाली  कारपोरेशन  की  शीतकालीन

 समथावलि  के  भाग  के  रूप  में  नियमित  wag rat  परिचालनों  में  लगाया  जाएगा

 स्टेनलेस  स्टील  पर  श्रायात  शुल्क

 3607.
 श्री

 मनोरंजन
 भक्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसी  फर्में  तथा  जिन्हें  झ्रायात  के  मुख्य  श्रायुक्त  द्वारा  wa  तक

 लाइसेंसों का  लाभ  उठाने  से  वंचित  गया  स्टेनलैस  स्टील  पर  वर्तमान  श्रायात  शुल्क

 को  बढ़ाने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसी  व्यक्तियों के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  वंचित  रखा  गया  था
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  तथा  (a).

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 डाकघर  aaa  बेक  को  ब्याज  दर

 3608.  श्री  श्रहमद  ए  पटेल :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डाकघर बजट  बैंक  ने  भी  ब्याज  की  वे  दरें  भ्रपना  ली  हैं  जो  भारतीय  रजें

 बैंक  ने  सावधि  जमा  राशियों  तथा  बजट  राशियों  के  लिए  निर्धारित कर  रखी  है  ;  शौर

 (@)  यदि  तो  वह  कब  से  लागू  हुई  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  झर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  श्र  नहीं  ।

 डाकघर  बचत  बैंक  के  सावधि  जमा  खातों  तथा  बचत  खातों  के  व्याज  की  दरों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं

 किया गया  है
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 July

 15,  1977

 Decision  of  Industrialists  not  to  increase  the  Prices  of  Products

 3609.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal :
 Shri  Kalyan  Jain  :

 Will  the  Minister  of  Gommerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to
 -state

 (a)  the  names  of  industrialists  and  industries  concerned  who  have  decided  not  to  increase
 ‘the  prices  of  their  various  products  ;  Q

 (b)  the  main  commodities  which  will  be  made  available  to  the  consumers  at  fixed  price  as
 फ्  this  decision  ;

 (c)  the  prices  of  each  commodity  after  the  said  reduction  ;  and

 (d)  the  measures  being  taken  by  Government  to  ensure  that  traders  or  intermediaries  do
 -not:make  this  decision  ineffective  and  void  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia)  :  (a)  A  number  of  industrialists  met  on  May  31,  1977  at  Bombay  and  decided
 voluntarily  not  to  increase  the  prices  of  the  products  produced  by  them  till  December  31,  1977,
 except  in  the  cases  of  loss  making  units  and  subject  to  input  costs  not  rising  very  high.  The
 representatives  of  the  business  houses  that  attended  the  Bombay  meeting  are  :

 Lalbhai  Group

 2  Tatas

 3  Birlas

 ‘Mafatlal

 Bombay  Dyeing

 Larsen  and  Toubro

 D.G.M.

 8  Kirloskar

 9  Singhanias

 ilo.  Tube  Investments.

 A  similar  decision  was  taken  at  a  meeting  held  in  Calcutta  on  June  3,  1977,  which  was
 by  the  representatives  of  the  following  :

 I  Bangur  Bros.

 2  Duncan  Bros.

 1A
 3  ‘Macne  111  agor

 4  Birla  Organisation

 5  Rungra  Group  of  Industries

 J.K.  Organisation

 Allied  Resins

 Hindustan  Development

 1  dian  Aluminium

 10.  Indian  Oxygen

 II  Thapar  Group
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 12.  Bata

 13.  Chloride

 14.  Eastern  Paper

 15.  Sahu  Jain  Group

 16.  G.K.W.  (Guest  Keen  Williams)

 The  Aut  smotive  Tyre  Manufacturers’  Association  (P)  Ltd.  have  assured  the  Government
 that  they  would  not  increase  the  prices  for  the  present.

 (b)  and  (c)  In  the  resolutions  that  were  passed  at  the  meetings  held  at  Bombay  and  Cal-
 cutta,  industries/products  which  would  be  covered  by  the  voluntary  price  freeze  were  not  speci-

 ट

 (d)  The  decision  taken  by  the  industrialists  was  a  measure  of  voluntary  price-discipline.

 atantaae  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  उत्पादन

 3610.  Sto  gat  आस्टिन  :  क्या  वित्त  तथा  we  afar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  दवारा  उत्पादित  व
 स्तुझों

 के  बारे  में  चालू

 वित्तीय  वर्ष  के  उत्पादन  लक्ष्य  ऊंचे  बढ़ा  दिये  हैं  ;

 यदि  क्या  भारी
 इंजीनियरी

 की  के  उत्पादन  at  कोई  प्राथमिकता

 दी  गई

 यदि  तो  प्रत्येक  वस्तु  के  लिए  क्या  उत्पादन  लक्ष्य  नियत  किए  गए  हैं  ;  आर

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  कोई  नई  परियोजना  स्थापित  की  जानी है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  (sft  एच०  एम०  :  श्रौर  (@)

 केन्द्रीय  सरकारी  उद्यमों  का  उत्पादन  बढ़ाना  सरकार  की  एक  सामान्य  नीति  है  सरकारी

 उद्यमों  के  श्रन्तगेंत  केवल  भारी  इंजीनियरी  उद्योग  ही  नहीं  अपित ध  उपभोक्ता  सामग्री  उद्योग

 कृषि  पर  रसायन  ai  भेषज  ,  खनिज  एवं  धातु  ,  परिवहन  एवं  सेवाओं  जैसे

 अन्य  उद्योग  भी  झा  जाते  हैं

 1977-78  के  लिए  कुछ  प्रमुख  उद्योगों  के  उत्पादन  लक्ष्य  उनके  गत  वर्ष  के

 वास्तविक  उत्पादन  से  श्रधिक  रखे  गए  हैं  जैसा
 कि

 नीचे  दिया  गया eee  a  भ  ee

 कम्पनी का  नाम  1976-77  के  वास्तविक

 उत्पादन  से  1977-78

 के  उत्पादन  लक्ष्यों  में
 ~

 वृद्धि  का  प्रतिशत
 _  ee  2  ane  ह  es  es

 कोल  इण्डिया  feo  6

 हिन्दुस्तान  tara  feo

 (1)  जस्ते के  पिंड  95

 ii)  सीसा  22
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 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम

 (i)  ae  wren

 (11)  ate  श्रयस्क  25

 तेल  श्रौर  प्राकृतिक  गस  श्रायोग

 43
 कच्चा  तेल

 © SaATH

 25
 (1)  तेंदू एन०

 के  )

 117 (11)  क ड५्री  at.  के  च्झ

 19 शग निग  केमिकल

 .  10 अषधियां

 पेट्रोलियम  तेल  निगम )

 इस्पात  (<rezsat)

 दुर्गापूर

 (1)  गर्म  धातु

 |  il
 (317)  इस्पात  पिंड  15

 (iii)  बिक्री  योग्य  इस्पात  11

 गार्डन  रोच  बकंशाप

 16
 (1)  जहाज  निर्माण

 (11)  डीजल  इंजन  28

 हिन्दुस्तान  frqurs

 (1)  इस्पात  परिष्करण
 17

 गोवा  fstqare

 (1)  तनया  निर्माण  113

 (11)  जहाज  मरम्मत

 डाक  लिमिटेड Alana

 (1)  जहाज  निर्माण

 (ii)  जहाज  मरम्मत

 भारत  श्रर्थमवर्स  लिमिटेड

 (i)

 (11)  सवारी  डिब्बे  11
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 15  1977  लिखित  उत्तर

 सार्वजनिक  पूंजी  निवेश  मण्डल
 ने  1977

 से
 प्रारम्भ  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान,|
 ग  की  ottafa  नितता  >

 जिन  प्रमुख  परियं  द दी  गव  हना  इत  के त  सलिए  सरकार  क
 iNisg  सच्चा प  निग्य  च  भग्य  ह  उनका  ब्यौरा  श्रनुबन्ध

 में  दिया  गया  है  1

 विवरण

 1  श्रप्रैल  1977  से  लेकर  तक  की  श्रवधि के  दौरन  सार्वजनिक पूंजी  निवेश
 सण्डल

 द्वारा  अतसोदित  नई  परियोजनाएं

 1  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  की  1700  एम०
 एम०  सेमी-कंटीन्यूअस  हाट  स्ट्रिप  मिल  का

 ग्राधुनिकीकरण

 2  मध्य  प्रदेश  श्रौर  राजस्थान  में  प्रादेशिक  पशु  एवं  दुग्धशाला  विकास  केन्द्र

 3
 बम्बई  हाई  के  श्रौर  बसीन  श्रपतट  तेल  क्षेत्र  के  विकास

 का
 तीसरा  चरण

 |

 4.  बम्बई  के  बुचर  श्राइलैण्ड  में  चौथे  श्रायल-बर्थ  का  निर्माण  ॥

 Toy  Industry

 3611.  Shri  Kachrulal  Hemraj  Jain  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 -and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  strength  of  workers  in  Toy  Industry ;

 (b)  whether  the  manufacturers  of  key-  operated  toys,  P.V.C.  dolls  and  various  types  of  toys
 ‘have  not  been  given  recognition  by  All  India  Handicrafts  Board  and  are  not  included  in  handi-
 craft:  category  ;  and

 (c)  if  so,  the  measures  being  taken  for  the  progress,  development  and  protection  of  Toy
 Industry  ?

 ‘The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia)  :  (a)  Different  types  of  traditianal  and  modern  toys  are  being  produced  in  lar  ge
 number  of  diverse  establishments  like  cottage  and  village  industries,  small  scale  units,  including
 modern  factory-type  establishments.  Exact  number  of  persons  employed  in  all  these  establish-
 ments  is  not  known.

 (b)  Modern  mechanical  and  battery  operated  toys,  including  key-operated  toys,  P.V.C.
 etc.  are  not  covered  under  the  Group  Import  Trade  Control  Policy  for

 Registered  Exporters  classifies  such  toys  under  Product  Group  under  ‘Plastic

 (८)  Carrying  out  surveys,  imparting  of  export  advice’ to  industry  and  granting  of  cash  in-
 ‘centives  are  among  the  various  developmental/promotional  measures  taken  by  the  Government.

 faarfaai  बन्धुग्रों  हारा  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  घोटाला  किया

 जाना

 3612.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :  कया  वित्त  तथा  राजस्वश्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fa

 क्या  कानपुर  तथा  अन्य  स्थानों  में  हाल  हीं  में  सिंघानियां  परिवार

 के  कुछ  सदस्य  विदेशी  मुद्रा  के  घोटाले  में  wanker  पाये  गये  ;
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 (a)  क्या  परिवार  के  कुछ
 विशेषकर

 गौर  हरि  भारत  सिंह
 ाण

 सिंघानियां बीजकों  में  गम्भीर  रूप  से  NSsqds  नारा  अर  विदेशी  wat  के  wea  घोटालों  में

 अन्तग्रेस्त  श्र

 यदि  at,
 तो

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही
 की

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पटल )
 पिछले  एक

 ag  के  सिंघानियां  परिवार  का  कोई  सदस्य  कानथुर  तथा  अरन्य  स्थानों  पर

 विदेशी  मृद्रा  जालचक्र  में  अ्रन्तग्रंस्त  नहीं  पाया  गया

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  सिंघानियां  परिवार  के  सदस्यों  विदेशी मद्रा  विनियमन

 अ्रधिनियम  के  उल्लंघन  किये  जाने  के  किसी  मामले  का  जो  सीमा  शल्क  झधिनियम के

 प्रन्तगंस्त  दण्डनीय  एकत्र  किया  जा  रहा  है  तथा  सदन  पटल  पर  ve  दिया  जायगा

 और  प्रवत्तेन  निदेशालय  ने  तीन  मामलों  विदेशी  मुद्रा
 विनियमन  अधि

 नियम  के  कुछ  उपबन्धों  के  उल्लंघन  किये  जाने  के  दो  कम्पनियों are  उसके  निदेशक

 था  निर्यात-प्रबंधक के  कारण  बतासो  नोटिस  जारी  किये  थे  ।  सिंघानियां  परिवार

 के  कुछ  सदस्य  उपर्युक्त  दोनों  कम्पनियों  में  निदेशक  श्री  भरत  हरि  सिंघानियां  इन  कम्प

 नियों  में  से  एक  कम्पनी के  निदेशक हैं  प्रौर  11  1971  तक  वह  दूसरी  कम्पनी  के

 निदेशक थे  ।

 sada  निदेशालय  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  कुछ  उपबन्धों का  उल्लंघन

 किये  जाने  के  एक  साझेदारी  फर्म  के  विरुद्ध  भी  कारण  बताझ्रों  नोटिस  जारी  किया

 था  जिसमें  सिंघानियां  परिवार  के  तीन  सदस्य  साझीदार  हैं  ।

 प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  चारों  मामलों  में  न्यायनि्णय  किया  गया  दो  मामलों  में

 अभियुक्तों  को  दोषमक्त  पाये  जाने  पर  मामले  समाप्त  कर  दिये  गए  wea  दो  मामलों

 ४ में अ्रन्तग्रस्त  कम्पनियों  में  से  एक  कम्पनी  को  कुछ  श्रारोपों  का  दोषी  पाया  गया  है  AK

 दोनों  मामलों  में  6.  5  लाख  तथा  1.75  लाख  रुपये  का  दण्ड  लगाया  गया  है  ।  इन  दो

 मामलों  में  कम्पनी  का  निर्यात-प्रबन्धक
 भी

 कुछ  भ्रारोपों  का  दोषी  पाया  गया  है  तथा  उस
 पर

 65,000 -  श्रौर  17,500 -  रुपये  का  दण्ड  गया  तन्य  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 अ्रारोपों  को  छोड़  दिया  गया

 नवम्बर  1974  में  कलकत्ता  के  लिस  झ्रायक्त  ने  प्रवर्तन  उप-निदेशक  कलकत्ता  द्वारा

 उपलब्ध  करायी  गई  सामग्री  के  श्राधार  श्री  भरत  हरि  सिंघानियां  के  श्रान्तरिक

 सुरक्षा  च्  1974  के  नजरबन्दी  के  जारी  किये

 थे  लेकिन 19  1974  तक  उन्हें  व््ढ ५  कर  नजरबन्द  नहीं  किया  जा  सका  ।  19

 दिसम्बर  1974  को  जब  areata  सुरक्षा  अनुरक्षण  )  अध्यादेश  के  स्थान  पर

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रिया-कलाप  निवारण  srfafirore,  1974  प्रतिस्थापित

 किया  गया  तो  सरकार
 श्री  भरत  हरि  सिंघानिया  के  विरुद्ध  नजरबन्दी  के  नये  sTUUTINE Area

 जारी  करना  arava Tel AAA नहीं  समझा
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 लिखित 24
 1899  wee

 सिंधानिथा
 परिवार  के  सदस्यों

 बिदेशी  मुद्र  विनि
 नयमन  अधिनियम  के  उल्लंघन

 किये  जाने  के  ऐसे  किसी  भी  मामले  का  ब्यौरा जो  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  के

 नीय  एकत्र  किया  जा  रहा  है  श्रौर  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 U.S.  Aid  for  India

 3613.  Shri  Manohar  Lal:

 4
 Shri  Ugrasen

 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Senate  Committee  of  the  U.S.  Congress  has  again  made  an  offer  for  direct.
 aid  to  India;  and

 (b)  if  so,  the  details  in  this  regard  and  the  items  of  works  on  which  the  proposed  aid  is  to  be
 spent  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  (a)  and  (b).
 It  is  understood  that  the  House  of  Representatives  and  the  Senate  of  the  U.S.  Congress  have
 recommended  resumption  of  aid  to  India  in  their  Foreign  Assistance  Bill  for  US  FY  1978.  How-
 ever,  consideration  of  the  Bill  in  the  U.S.  Congress  has  not  yet  been  completed  and  the  Aid
 Legislation  has  not  yet  been  finally  passed.

 बंगलौर  स्थित  अशोक  होटल  का  विस्तार

 3614.  श्री  मालनना : कया पयंटन क्या  c qq¢y  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगलौर  स्थित  gate  होटल  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 के  विचाराधीन  है  ;  तौर

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 पर्यटन  ale  नागरਂ  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  wat  नही ं।

 प्रश्न  नहीं

 Expenditure  on  Delegations  that  Went  Abroad

 g615.  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and’

 Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  delegations  sent  abroad  by  Government  during  the  last  three  years  and

 the  names  of  the  persons  (official  and  non-official)  included  in  these  delegations,  and  the  purpose

 of  their  visit  and  the  expenditure  incurred  thereon  in  Indian  as  well  as  in  foreign  currency  ;
 and

 (b)  the  period  of  their  stay  abroad  and  the  concrete  results  achieved  as  a  result  of  their
 visits  abroad  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  and  (b)..
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.

 अ्रत्यावश्यक  के  वितरण  में  भेदभाव

 3616.  श्री  धर्मबीर  वशिष्ट  :  वारिणज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (i)  नगर  एवं  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बीच  तथा
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 (ii)  गरौद्योगिक  एवं  ae  श्रमिकों  के  बीच
 श्रावश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  में  मात्रा

 एवं  मूल्य  में  भेदभाव  होने  के  कया  कारण  हैं  ;  श्रौर

 इस  भेदभाव  को  समाप्त  करने  के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  व

 द्वारा  राज्य  सरकारों  को  सप्लाई  की  गई  आवश्यक  वस्तुझ्रों  लेवी

 नियंत्रित  मिट्टी  का  साफूट  के  विभिन्न  इलाकों  विभिन्न

 arta  समहों  के  बीच  श्रवंटन  का  मानदंड  तय  करना  राज्य  सरकारों  के  झ्रधिकार  तथा

 पर  है

 cat  zisat  श्रौर  रसायनों  के  मूल्यों  में  वुद्धि

 3617.  श्री  के०  क्या  वारिज्य  तथा  नागरिक  पूति  अर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नन
 |  क  )  उत्तर  प्रदेश  के  40  लाख  बुनकरों  को  डाईयोंਂ  र  अन्य  रसायनों

 के  मूल्यों  में  तेजी  से  हुई  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  वित्तीय  संकट  के  कारण
 भुखमरी

 का  सामना

 करना पड़  रहा  है

 यदि  तो  यह  कहां  तक  सच  है  ;  ak

 40  लाख  लोगों  को  भुखमरी  से  बचाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  धागे

 तथा  रंजक  सामग्री  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  परन्तु  जैसा  प्रश्न  में  उल्लेख  है  वैसी  कोई
 जानकारी  सरकार  को  नहीं  मिली

 तथा  नहीं  उठत े।

 Purchase  of  Aircraft  by  Rajasthan  Government

 state  ६
 3618.  Shri  Lalji  Bhai  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to

 (a)  whether  Rajasthan  Government  had  proposed  the  purchase  of  two  small  aircraft
 through  Shri  Sanjay  Gandhi  for  the  use  of  State  Government  ;

 (b)  whether  one  of  them  has  already  been  purchased  by  the  State  Government  ;  and

 (c)  ifso,  full  facts  in  this  regard  ?

 The  Minister  of
 No  Sir;

 Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a).

 (७)  No  Sir;

 (c)  Does  not  arise.
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 नियोजन  योजना  के  श्रन्तगंत  राष्ट्रीयकृत  द्वारा  कण

 3619.  श्री  ato  Fo  चन्द्रप्पन  ह  क्या  fat  तथा  राजस्व  at  बेकिंग  मंत्रो  यह  बताने

 की  करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  नियोजन  योजना  के  प्रत्त्गंत  तकनीकी

 mead  जिन  अनेक  युवकों  ने  दिल्‍ली  में  उद्योग  शुरु  किये  थे  उन  को  ऋण  देने  के  तथा

 अन्य  सहायता  समय  पर  देने  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  गैरसहानुभूतिपूर्ण  नादिरशाही

 वाले
 रवेये  के  कारण  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  श्रथवा  वे  पहले  ही  बन्द  हो  चुक

 हैं

 यदि  तो
 उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  हेतु

 सरकार  का  विचार  क्या

 कार्यवाही  करने  का

 अपन  उद्योग  शुरू  करने  हेतु  शिक्षित  बेरोजगारों  को  अझ्ासान  तथा  सस्ती  दरों
 पर

 ऋण  देने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 वित्त  aat  एच०  एम०  :  नियोजन  योजना  के  अन्तर्गत

 तकनीकी  MEAT  प्राप्त  युवकों  द्वारा  दिल्‍ली  में  शुरू  किये  गये  कुछ  छोटे  एककों  की  स्थिति

 खराब चल  रही  जिसके  च प्रंचक  कारण  है  जैसे  निधियों  का  wear  कार्यों  में

 कच्चे  माल  का  प्रभाव  तथा  उनके  उत्पादन  की  मांग  की  कमी  ।

 एककों  की  भावी  श्रथेक्षमता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बैंक  इन  एककों  की

 स्थिति  सुधारने  के  लिये  उपर्युक्त  कार्येक्रम  बनाते  हैँ  श्रौर  इन  कमजोर  एककों  को  पुनः

 for  करने  का  प्रयास  करते

 ate  मोटे  तौर  पर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  शिक्षित  बेरोजगारों  को  झ्रासान

 दरों  पर  ऋण  देने  के  लिये  बनायी  गयी  विशेष  योजनाओं के  ऋण  दे  रहे  हैं  ।  क्योंकि यें

 अग्रिम  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  का  at  अतः  ये  भारतीय  faq  बैंक  द्वारा  निर्धारित  ब्याज

 की  न्यूनतम  ऋण  दर  की  सीमा  के  क्षेत्र  से  बाहर

 Officers  and  Employees  Selected  in  Nationalised  Banks

 3620.  Shri  Mahi  Lal:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be

 pleased  to  state  :

 (a)  category-wise  number  of  officers  and  employees  appointed  during  the  last  three  years
 in  all  the  nationalised  banks  including  the  rural  banks  and  number  of  persons  belonging  to
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  out  of  them  and  criteria  adopted  for  the  selection  ;

 (b)  whether  lists  of  the  selected  candidates.  eno  ublished  by  ः 1  id  banks  after  holding
 the  written  competitive  test  and  interview ;
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 (c)  whether  the  concerned  authorities  of  these  banks  have  ignored  these  selection  lists.
 and  appointed  their  favourite  persons  arbitrarily

 d)  whether  in  the  matter  of  appointment,  reservation  of  posts  for  candidates  belonging  to-
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  was  not  kept  in  view  ;  and

 (e)  if  so,  whether  in  view  of  these  serious  irregularities  Government  propose  to  appoint
 a

 Banking  Commission  for  reservation  in  services  of  all  the  nationalised  banks  in  future  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Information  in  regard  to,  recruitment
 made  by  the  S.B.I.  and  the  14  nationalised  banks  during  the  years  1974,  1975  and  1976  to  the
 extent  available  is  given  in  the  Annexure.  {Placed  in  the  Library,  See  No.  L.T,-713/77)

 The  scheme  of  Regional  Rural  Banks  was  introduced  with  the  opening  of  six  such  banks  in
 October,  1975  only,  with  the  staff  being  provided  by  the  respective  sponsoring  banks  initially,
 to.  be  replaced  later  on  b  the  Regional  Rural  Bank's  own  staff  directly  recruited  after  the
 finalisation  of  recruitment  rules  etc.  Government  instructions  on  reservation  of  Scheduled  Castes/
 Tribes  have  been  forwarded  to  the  Regional  Rural  Banks  for  compliance.  Recruitment  figures
 fo  ए  the  year  1976  for  these  banks  are  not  available.

 (b)  and  (0)  :  The  Nationalised  Banks  have  reported  that  generally  the  list  ण  selected  candi-
 ates  are  not  published  but  the  selected  candidates  are  informed  individually.  According  to

 the  information  furnis
 appointments  in  the  banks.

 hed  by  the  banks  no  selected  candidates  has  been  ignored  while  making

 (d)  The  Nationalised  B  anks  have  been  keeping  in  view  the  preseribed  percentages  of  re-

 rel
 servation  for  Sche  duled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  All  the  nationalised  banks  have  been  giving

 axations  to  the  candidates  frora  these  communities  in  qualification  and  qualifying  standards.
 In  order  to  clear  the  backlog  of  reserved  vacancies  some  of  the  banks  have  also  been  conducting
 cle  Tical  tests  exclusively  for  Scheduled  Castes/Tribes  candidates.

 unde
 (e)  The  Banking  Service  Commission  has  been  set  up  with  effect  from  2180  Febru  ary,  1७77
 r  the  provisions  of  the  Banking  Service  Commission  Act,  1975  (42  of  1975).

 Tea  विभाग  के  प्रबन्ध  वाले  होटलों  के  अधिकारियों  ढारा  अधिकार  का

 दुरुपयोग

 अर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की 3621.  813.0  बापू  कालदते  :  कया

 कपा  करेंगे

 wat  पर्यटन  faut  के  प्रबन्ध  वाले  होटलों  के  श्रधिकारियों  द्वारा  भ्रधिकार

 के  दुरुपयोग
 क

 बारे  में  ate  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हूँ  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भ्र

 अधिकार  का  दुरुपयोग  करने  के  लिये  इन  श्रधिकारियों  के  चिरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की
 गई

 —— qa en  शर  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम  :  से  भारत

 wed  विकास  निगम  के  कुछ  श्रधिकारियों  के  विरूद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिनमें  ठेकों  के
 सामान  श्रौर  भंडार  की  कर्मचारियों  को  स्टाफ-कार  के  विभिन्न

 होटल  सेवाओं  ate  सुविधास्ों  के  तथा  पैसे  ate  माल  के  गबन  के  मामलों  में  gat
 अधिकार व  सरकारी

 शिकायतों  की  थि
 हैसीयत  के  दुरुपयोग  से  संबंधित  श्रारोप  लगाये  गये  इनमें  से  कुछ

 भागीय रूप  से  तथा
 दूसरों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  केवल  तभी  उठेगा  जब  fauna

 जांच-पड़ताल की  जानकारी  प्राप्त  हो  जायेंगी  ।
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 areca  निर्यात  कर्त्ाश्रों  द्वारा  एकत्र  किये  जाने  वाले  सेवा-दुल्कों  को  संभाप्स  करना

 3622.  के०  श्राबुल  रेडडी :  कया
 वाणिज्य

 तथा
 नागरिकत  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्री

 मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार  इस  समय  ब्राइट्स  निर्यातकर्ताझों

 द्वारा  बसूल  किये  जा  रहे
 2

 प्रतिशत  सेवाशुल्क  को  समाप्त  करने  का  है  क्योंकि  बे  ™~  के

 निर्यात  के  बारे  में  कोई  सेवा  नहीं  कर  रहे हे

 वाणिज्य  तथा  नामरकि  पति  atc  सहकारिता  मंत्री  मोहन  नहीं

 उन्हें  मिल  रही  निर्यात  कीमतों  लागतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  2  प्रतिशत का  सेवा

 प्रभार  उचित  समझा  जाता  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  के

 अध्ययन कर कर  रहा  है शौर  बाराइट्स  के  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  बेहतर  इकाई  मलय  उपलब्ध

 कराने  में  सहायता  कर  रहा

 सिगरेटों  पर  उत्पादन  शल्क

 3623.  श्री  कवर  लाल  गप्त  क्या  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 =e  ह  a

 सरकार  ने  1975-76  श्र  1976-77  के  बजटों  में  पर

 उत्पादन  शल्क  कर  लगाया  AT

 क्या  सरकार  ने  उक्त  वर्षों  में  केवल  तम्बाक  उत्पादन-शुल्क  ग्रथवा  कर

 लगाया था  ,;

 यदि
 तो

 इस  से  सरकार  को  कुल  कितनी  हानि  हुई

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  सिग्रेट  निर्माताओं  ने  कांग्रेस पार्टी  को  भारी

 धनराशि  दी  थी  ताकि  पैकिंग  पेपर  पर  उत्पादन  शल्क  प्रथवा  कर  a  लगे  झौर

 इसके  लिए  जिः्मेदार  भ्रधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच:०  एस०  सिंगरेटों  पर

 1948  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  लगाया  जा  1975-76  के  बजट  प्रस्तावों  के

 भाग  के  रूप  में  सिगरेटों  पर  मल  शल्क  की  दरें  5  प्रतिशत  मल्यानसार तक  बढायी  गई  थीं

 ह  विक्रय  कर  के  स्थान  पर  शतिरशिकत  उत्पादन  शल्क झ गलकाड

 की

 दरें
 a

 उपसंगी
 शल्क भ्  की

 दरें  नहीं  बदलीं  ।  1976-77 के के  बजट  में  सिगरेटों  पर  शुल्क  संरचना  को  युक्तिसंगत  बनाया

 गया  था  उपसंगी  शल्क  में  कमी  की  क्षतिपूर्ति  के  बाद  वर्ष  1976-77  में  सिगरेटों  से

 sca  में  वद्धि  का  =  12  करोड़  रुपये  लगाया  गया  था

 )  नहीं  ;  सिगरेटों  श्रौर  सिगरेटों  के  निर्माण  में  TAFT 4  श्रनिमित  तम्बाक

 दोनों  पर  उत्पादन  शल्क  लगाया  गया

 58.0
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 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सरकार  को  ऐसे  किसी  भुगतान  की  जानकारी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 सुती  कपड़ा  मिलों  के  लिये  frafaa  कपड़  के  उत्पादन  का  कोटा

 3624,  Maat  पावंतो  कृष्णन  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूर्ति  TNT  सहकारिता

 मंत्री
 यह

 की  कृपा  करेंगे  कि  सूती  कपड़ा  मिलों  के  लिये  नियंत्रित  कपड़े  के  उत्पादन
 का  कितना  सांविधिक  नियत  है  शौर  उन्होंने  1975,  1976  श्रौर  1977  में  Wa  तक

 वास्तव  में  उसका  कितना  उत्पादन  किया
 ?

 वस्त्र  मिलों वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :

 पर  लगायी  गई  बाध्यता  के  आधार  पर  उनके  द्वारा  dare  किया  ग  । है  नियंत्रित  कपड़ा  वर्ष

 1975,  1976  तथा  1977  में  निम्नोक्त  प्रकार  Ql»

 लाख  वग

 उत्पादन

 1975  847,  20  702,02

 1976  434.83 491.72

 1977  101.61  96.30

 (sTaa-ATS ) )

 खाण्ड  सारी  पर  उत्पादन  शल्क

 3625.  डा०  बसन्त  कुमार  पाण्डेय
 :

 क्या  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1974  से  1976  के  बीच  खाण्डसारी  चीनी  उद्योग  पर  उत्पादन
 शुल्क  का  भार  500  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  गया  है

 क्या  महाराष्ट्र  खाण्डसारी  निर्माता  एसोसियेशन  ने ने  उत्पादन  शुल्क  में  कमी
 करने  और  ग्राधिक  समस्याओं  से  खाण्डसारी  चीनी  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  1977

 में  सरकार  से  adr  की  थी  ;  ax

 52

 यदि  तो  saa  मामले  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है
 ?
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 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बंकिंग  मंत्री  एच०  एस०  अनुमानत

 माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  खाण्डसारी  चीनी  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  की  निश्चित  शल्क

 की  दरोंके  बारे  में  1-3-1970  के  बाद  समय  समय  पर  लाग  दरें  संलग्न

 पत्र  में  दिखाई  गई  1-3-1975  के  बाद  मल्यानसार  शल्क  की  दर  में  कोई  पारिवतन

 नहीं  gat

 27-4~ तथा  उल्लिखित  एसोसिएशन  की  तरफ  से  एक  श्रभ्यावेदन

 1977 को  प्राप्त  हुझा  था  तथा  एक  ATC  श्रभ्यावेदन चार  संसद्‌
 सदस्यों  2-7-

 1977  को  प्राप्त  हुआ  एसोसिएशन ने  शुल्क  उन  स्तरों  तक  कम  करने
 की  मांग  की

 है  जो  30-4-1974  से  पहले  लाग  थे  एसोसिएशन  के  अनरोध  की  जांच  की  जा

 विवरण

 ree सल्फाइटेशन  संयंत्र  की  स ेकाम  कर  रहे  एककों  के  लिए  निश्चित  शुल्क
 की  साप्ताहिक

 झ्रपकेन्द्र  का  अआका'र

 oe  EE  fa  NE  TT  TS  LS

 ऊचाई  ब्यास  amt  होने  की  तारीख

 से  afar  से  अधिक  से  से  अ्रधिक  1-3-70  30-4-74*  30-4-75

 fy  तहीं

 से०  मी  ०  से० मी  ०  Yo  म  0  से०  मीं०

 रु०  Bo  रु०

 45.7  880  4400 22.9  1760

 22  9  30.5  45.7  61.00  1180  2360  5900

 30.5  45.7  61.00  76.2  1720  3440  8600

 11406 अन्यथा  अविनिर्दिष्ट  228.0  4560

 के के  22  9  45.7  1180  2366

 20  5  61.00  1560 22.9  5.7  3126

 30.5  45.7  61  00  76  1160  2320  4640

 अन्यथा  अ्रविनि्दिष्ट  1520.0  सद
 6086:

 +निश्वित  शुल्क  पद्धति  ‘egg  से  30:4-75  तक  स्थित  कीं  a

 टिप्पणी  ——aqtay  गई  दरें  समेकित
 द्र

 हैं  ग्र्थात  केन्द्रीय  उत्पादन शल्क  तथा  नस्क

 1944  के  श्रन्त्गंत
 मूल  शुल्क  आर  अतिरिकत  eer  का

 1957  (1957  का  58)  के  अन्तरगत  श्रतिरिकत  शल्क
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 Written  Answers  July  15,  1977
 _

 faaaarta  करघा  उद्योग  का  विकास

 3626.  श्रीं पी०  राजगोपाल  alas  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्पति  ale  सहकारिता

 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  faaaaifaa  करघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  1976-77  में  कितनी

 घनराशि  रखी  गई  ar

 (@)  उक्त  श्रवधि  के  दौरान  देश  में  विद्युत  चालित  करवों |  लियें  कितने  लाइसंस

 दिये  गये  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरकि  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  वर्ष

 1976-77  के  दौरान  शक्तिचालित  करघों  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  का

 योजनागत  परिव्यय  55  लाख  रु०

 जानकारी  की  जा  है  श्रौर  सभा  पंटल  ae  रख  दी  जाएगी ।

 साजये न्  aw ba  हवाई  mgt 3s

 श्री  जनाइंत  क्या  पर्यटन  wile  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 war  करेंगे  कि

 क्या  मंगलौर  तालुक  स्थित  ~ aTty  हवाई  शर्ट  37  fama  को

 उड़ानों  के  ave  बनाने  aq  विकसित  किया  जा  सकता  &  भोर  बह  विसाल
 यातायात  की

 ब्बढ़ती  हुई  श्रवश्यकताओं को  पूर  करने  योग्य  है  ;

 यदि  तो  बोइंग  विमान  पेवाधों  के  लिये  एक  नये  स्थान
 पर

 एक

 बैक़ल्पिक्  हवाई  agr  बनाने  की  सम्भाव्यता  की  जंच  की  है  ;
 श्योर

 यदि  तो  एक  बड़ा  हवाई  gr  निमित  करने  के  लिये  क्या  कदम  ज़ठाने  का

 चिचार  है  waar  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  भौर  इस  दिशा  में  भ्रब  तक  किये गये  काम  का

 ब्यौरा  कया

 qdza  झौर  नागर  faarra  मंत्री  पुरुदोसम  :  बाजपे

 का  सौजूदा  हवाई  प्रेशर  टायरोंਂ  वाले  उन्नत
 प्रकार

 के
 विमानों

 के

 परिचालन  के  लिये  उपयुक्त थि  जब  कार्पोरेशन  को  उन्नत  प्रकार  के
 विमान

 हो  जायेंगे  तो  उनकी  बंबई-मंगलौर  सेक्टर  पर  इन  विमानों  का  प्रारंभ  करन

 को  awa  ra

 (=)  और  प्रश्न  नहीं  उठते
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 24  1899
 लिखित  उत्तर

 सब-डिब्रीजन  अर  Taerazt  स्तरों  पर  wetland  बेंकों  सें  जमा  की  गई  धनराशि

 3628.  श्री  समर  गह  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  शरर  बेकिंग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा

 करेंगे कि

 (%)  वर्ष  1974--77  के  दौरान  सम्पूर्ण  भारत  में  सब-डिवीजन  अर  ea  निम्नतर

 स्तरों  पर  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  कराई  गई ;

 इन  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या  है

 इन  बैंकों  में  जमा  कराई  गई  कुल  कितनी  धनराशि  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  व्यक्तियों

 तथा  संस्थाश्रों  को  उधार  देने  तथा  ्नत्य  ऋण  देने  पर  उपयोग  में  लाया  गया  और

 इन  शांकड़ों का  राज्यवार  ब्यौरा क्या

 faa  मंत्री  एच०  एम०  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 राज्यवार  जमाश्रों  ्र  विषयक  उपलब्ध  अंकड़े  श्रुत बन्ध  श्रौर  ह है ह

 में  दिये  रहे  (aeaTaa  में  रखे  गय  ।  देखिए  संख्या  एल०  77)

 सस्थाओं  राष्ट्रोयंकृत  बक्कों  के  wet  aera tay  को  बदलना

 3629.  श्री  शिव  सम्पति  राम
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  att  करेंगे  कि  क्या  मारुति  कम्पनियों  को  dal  atte  वित्तीय  छ ere

 दिये  गये  अनियमित  ऋणों  की  निष्पक्ष  जांच  करने  के  लिये  वित्तीय  deat  wea  राष्ट्रीयकृत

 मैंकों  के  किन्हीं  मुख्य  झधिकारियों  को  बदला  गया  है  श्रौर  यदि
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  1977  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  ॒बंकों

 सरकारी  क्षेत्र  की  एक  वित्तीय  संस्था  के  अध्यक्षों  are  प्रबन्ध  निदेशकों  के  पदों  पर

 सरकार  ने  कुछ  नियुक्तियां की  हैं  क्योंकि इन  पदों
 पर  काम  करने  वालों  की  अपनी  अपनी

 अवधि  समाप्त  हो  गई  थी  पद  खाली  पड़ें

 इनमें  से  कोई  भी  नियुक्ति  मारुति  कम्पनियों  को  दिये
 ऋणों के  मामलों  की

 लांच  में  सुविधा  की  दृष्टि  से  नहीं
 की

 Appeals  pending  with  Appellate  Collector  of  Customs,  Bombay

 go.  Dr.  Laxminavayan  Pandeya :
 Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 panking  ! ७८  plesased  to  state :

 (a)  the  number
 of

 cases  of  appeal  pending  with  Appellate  Collector  of  Customs,  Bombay

 aad  since  when;  an

 (b)  of  persons  to  whom  these  appeals  belong  to  and  the  brief  details  of  these

 «cases ?
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 Written  Answers  Asadha  24,  1899  (Saka)

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  The
 1umber  of  cases  of  appeal  pending  with  Appellate  Collectors  o  Customs,  Bombay,  as  on

 30-6-1977  is  4545.  The  oldest  case  is  of  the  year  1974.  Monthly  intake  of  Customs  appeal  at
 Bombay  is  over  1400  cases.

 (b)  Collection  of  information  regarding  names  of  appellants  and  the  details  of  all  the  cases
 would  involve  time  and  effort  which  may  not  be  commensurate  with  the  purpose  or  object  for
 which  the  information  is  being  sought  for.

 ALAA LAT  व्यापार  करार

 3632.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेडी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक पूति  ale  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  कोई  भारत-कोरिया  व्यापार  समझौता  हुआ  है  ;  तौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  a!

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ofa  wit<  सहकारिता
 मंत्री  मोहन  धारिया

 तथा  वर्ष  1977  के  लिये  भारत  सरकार  तथा  कोरिया  लोकतंत्रीय  जनवादी  गणराज्य

 की  सरकार क  बीच  ae  के  विनिमय  सम्बन्धी  एक  संलेख  को  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार

 तथा  भूगतान  करार  के  अन्तरगत  अन्तिम  रूप  दिया  गया  संलेख  के  अन्तर्गत  कोरिया

 तंत्रीय  जनवादी
 गणराज्य

 से  झायात  की  जाने  वाली  तथा  उन्हें  निर्यात  की  जाने  वाली  प्रमुख

 ७५ मद  निम्नोक्त प्रकार

 (1)  श्रायात  के  लिये  :  see ifaten  Are faa4r

 रसायन  तथा  भेषज  कच्चा  रेशम  संस्लिष्ट  गंधक  ।

 (2)  faate  के  लिये  :  इस्पात  के  रसायन  तथा  भेषज

 सूती  पटसन  के  मैंगनीज  कोयला ।

 काले  धन  पता  लगाने  लिये  कार्यवाही

 3633.  श्री  ato  एम०

 sit  पी०  एस०  सईद

 क्या  faa  तथा  राजस्व aie  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि :

 कितने
 काले

 धन  का  अभी  लगाया  जाना  श्रौर

 काले  को  द्र  तरह  खोज  निकालने  या  f
 सरकार॑ ने

 कया
 कदम  bas

 xr  अथवा  उठान  का  विचार  है  ?

 faa  तथा  tinea  WYK  बनकर  मंत्री  (att  एच ०  एस०  पटेल  :  :
 सरकार  भ

 देश  मं  काले  धन  का  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  ..:1968-69
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 15  1977  लखित  उत्तर

 के  लिए  जिंस  आय  पर  कर  की  चोरी  की  गई  थी  प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति

 ने  उस  का  ग्रनमान  1,400.00  करोड़  रुपये  लगाया  ।

 काले  धन  को  बाहर  निकालने  की  प्रक्रिया  एक  सतत  प्रक्रिया  सरकार  समय

 समय  पर  ऐसे  कदम  उठाती  है  जिन्हें  उठाना  आवश्यक  होता  कराधान  कानन

 1975  ने  संविधि  में  अनेक  संशोधन  किये  ताकि  काले  धन  को  बाहर

 निकालने कौ  कार्य  सुविधाजनक  जाय  प्रौ'र  इस  में  प्रचुर  मात्रा  में  हो  वृद्धि  को  रोका

 जा  सके  |  तस्कर  तथा  विदेशी  मुद्रा  छल-साधक  समपहरण )  झधिनियम  1976

 तस्करों  wiz  विदेशी  मद्रा  छल-साधकों  द्वारा  गर-काननी  ढंग  से  शअ्रजित  की  गई  सम्पत्ति  का

 समपहरण  किये  जाने  की  व्यवस्था

 ग्रायकर  विभाग  के  गुप्त  सुचना  तथा  जांच-पड़ताल  तंत्र  को  सुव्यवस्थित  किया  जा

 रहा

 1 zy = न्दिरा  गांधी  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  प्राप्त  होने  वाली  रायल्टी

 36
 34.  श्री  satan  क्या  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बतानें  की

 कृपा  करेंगे  कि

 पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  लिखी  गयी  पुस्तकों  पर  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को  वर्ष  1964 से  अरब  तक  भारत  में  तथा  विदेशों में  प्रत्यंक

 ag  प्रति  व्यक्ति  कितनी-कितनी  रायल्टी  प्राप्त
 मुद्रा  प्राप्तियां

 पृथक
 रूप  में

 दिखानी  ;

 क्या  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  तथा  उनके  परिवार  ण  सदस्यों  ने  wast  के

 उद्देश्य  से  कोई  विवरणियां  :  भरी  हैं  श्मौरः

 यदि  at,  उनका  ब्यौरा  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  uno  ।  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने
 1961

 में  भारतीय  -  रिज  बैंक  को  सुचित  किया  था  किः  उन्हे ंउनके  स्वर्गीय

 पिता ने  यूनाइटेड  किंगडम  में  अपनी  रायल्टी  की  अमय
 में

 से  पौण्ड  दी  थी  ।  रकम

 उन्होंने  लंदन  के  मार्टिन  बैंक  लिमिटेड  में  खाते  में  जमा  करा  दी  थी  ।  यह  खाता  भारतीय  fer

 बैंक  की  अनमति से  माचें  1970  तक  चलता  रहा  शौर  .  इसे  1970  में  बंद  कर  गया

 तथा  1126-3-5  पौण्ड  की  भारत  मंगा  ली  गई  |

 ग्रधिकारियों  के  पास  उपलब्ध  feats के  निर्धारण  वर्ष  1975-76  को

 उनके  पिता  द्वारा  लिखी  गईं
 गर

 उनके  द्वारा  लिखी  गई  पुस्तकों  पर  प्राप्त  हुई  रायल्टी  की
 भराय  का  श्रलग-ग्रलग ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  प्रननध च्झ  क

 '
 में  एक

 विवरण  feat  गया है  जिसमें  (i)  निर्धारण ag  (ii)  विवरणी  में  घोषित  सकल  रायल्टी  ;  श्रौर

 (iii)  विदेशी  मुद्रा
 की

 orm  दिखाई  गई  है
 ।
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 प्रिन्थालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--71  5/77]

 श्रधिकारियों  के  पास  उपलब्ध  सुचना  के  झ्रनुसार  श्रीमती  इंन्दिरा  गांधी  को  छोड़कर

 उनके  परिवार  के  किसी  अन्य  सदस्य  ने  श्रायकर  की  श्रपनी  विवरणियों  में  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा

 लिखी  गई  पुस्तकों  की  रायल्टी  की  कोई  श्रामदनी  घोषित  नहीं  की  है  ।

 प्रौर  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  साथ  संलग्न  प्रनुबंध  a)  में  एक  विवरण दिया  गया

 जिसमें  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  era  निर्धारण कज  1965-668  1976-77  तक  की  गई

 का  व्यौरा  दिया  गया  है  1

 श्री  राजीव  श्रीमती  सोनिया  गांधी  प्रौर  श्री  संजय  गांधी  के  संबंध  में  वर्ष  1974-75

 से  वर्ष  1976-77  तक  की  एँसी  सूचना इस  प्रश्न के  उत्तर  के अनुबन्ध  झर  में  दी  गई  है
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  श्रीमती  मेनका  गांधी  ने  श्रायकर

 की  कोई  विवरणी  दाखिल  नहीं  की  है
 ।  at  1975-76  के  लिए  कुमार  राहुल  गांधी  के  कर-निर्धारण

 के
 संबंध  में  सूचना  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  wade  च  में  दी  गई  कुमारी  frrat aidl F He- गांधी  के

 Frater  के  बारे  में  सूचना  श्रायकर  श्रधिकारियों  द्वारा  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 शयकर को  बकाया  राशि

 3635.  श्री  के०  प्रधानी :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 विभिन्न  राज्यों  में  राज्यवार
 की

 बकाया  रा  शि  का  ब्यौरा  क्या  है

 न्यायालयों  श्रथवा  श्रायकर  विभागों  में  अनिर्णीत  पड़े  ऐसे  मामलों  की  राज्यवार  संख्या

 कितनी है  ;  ak

 (7)  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  प्रयत्न  किये  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  :
 श्रौर  कर  की

 नकाया  के  प्रांकड़े  राज्यवार  नहीं रखे  जाते  हैं  ।  सुचना  केवल  श्रायकर  श्रायुक्तो ंके  झधिकार  क्षेत्रों  के

 सार  उपलब्ध  है  धौर  उसे  ATI L)  में  दिया  गया  है
 |

 उभड़ी  करने  तथा  कर  की  बकाया  को  age  करने  के  लिए  श्रायकर  1961

 में  अनेक  उपायों  की  व्यवस्था  है  जैसे  ad  दण्ड  चुककर्ता  को  प्राप्प  धन  का  चले

 सम्पत्ति  का  झ्रासेघ  atic  बिक्री  waa  सम्पत्ति  का  अ्भिग्रहण  are  बिक्री  करना  अपि  ।  प्रत्येक

 मामले  के  तथ्यों  तथा  पर  निभेर  रहते r q,  कर  की  बकाया को  वसुल  करने
 के

 लिये  सम्बन्धित

 श्रायकर  प्राधिकारियों  ढारा  समुचितਂ  उपाय  किये  जातें  हैं  ।

 585.0
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 —

 विवररण

 जिन  मामलों  में  श्रायकर  बकाया  की  रकमें  बाकी  पड़ी  उन  में  31-3-77  की  स्थिति के
 अ्रतस। र  बकाया  की  THAT  के  अ्रापक्त  के  अधिकार  क्षेत्रवार  व्यौरों  को  दर्शाने  वाला  विवरण-पत्र

 करोड़  रुपयों  में )

 31-3°77  31-3-77  31-3  77

 की  स्थिति  की  स्थिति  की  स्थिति

 के  भ्रनूसार  के  झनुसार  के
 श्रतुसार

 मामलों  की  संकल  बकाया  शुद्ध  बकाया

 क्रम  ५ हू  ग्राधकार क्षत्र  का  नाम
 संख्या

 रकमें  रकमें
 नन्

 1  2  3  4

 क

 अगरा  52470  25  4  49

 इलाहाबाद  69113  8  62  5.23

 भ्रमुतसर  61953  8.94  7,02

 aya  प्रदेश  1  से  II  82330  23  88  12.48

 श्र्सम  58393  6  29  4.33

 बिहार  1  aire  11  111646  10  43  8.77

 बम्बई सिटी  1  से  XI  353487  130  83  84.58

 776  2424 बम्बई  )  1332

 9.  दिल्‍ली  248959  81.53  58  96

 190  दिल्‍ली  (aca)  480  12  42  80

 257190  55  69 11  गजरात  LFV  26.77

 12  33175:  16  56  7,88

 13  हरियाणा शौर  चण्डीगढ़
 19198  3.19  2.16

 39251 14  जालन्धर  च  761  5,89

 15  केरल 1  धौर  11  e  49307  12  81.0  7.90

 16.  कर्नाटक  चकी  90232  26  29  12,26

 17  लंबनऊ  85083  14  79  699

 1962.06  23,00  15,73 18  gzu lL itz Th site  [1

 19  मेरठ  e  43919  11  49  676

 20  विदर्भ धौर  मराठवाड़ा  42224  16  03  11.56

 37424 21  उडीसा  4  62  81

 पटियाला  e  39595  6  01  4.30

 23  go
 1  ग्रौर

 13024  12:  66  6.26

 24  राजस्थान  Ta  क  82547  11  04  6  92
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 2  4  5

 25  तमिल  ag  श्र  मद्रास

 |  e  247845  80°60  46°78
 (aa)

 26.  पश्चिम  बंगाल  1  से  XIII  e
 me

 27.  असनसतोल  364334  239°28  ,. 177 28 28.0

 28  671  18°  46  9°52
 कलकत्ता

 र

 2803832  873,56  569.84 कुल

 लाख  रुपए  तक  की  बकाया  पड़ी  क पऊपर  कालम  तीन  में  दिए  गए  च झाक

 सम्बन्ध  में  मांग  अर  उगाही  रजिस्टर  में  की  गई  प्रविष्टियों  की  संख्या  बताते  हँ

 ait  1  लाख  से  अधिक  की  पड़ी  रकमों  सम्बन्ध  में

 Ararat  की  पख्या  बताते  है  ।

 Setting  up  of  a  Hotel  Near  Aligarh  Muslim  University

 3636.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased

 to  state  १:

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  hotel  at  a  place  near  Aligarh  Muslim  Univer-.

 sity  where  tourists  from  Muslim  nations  and  other
 countries

 come  every  year  ;

 (b)  whether  there  is  no  suitable  hotel  at  Aligarh  for  those  tourists  who  stay  there  on  their.

 way  to  Agra  and  Lucknow  ;  and

 (c)  if  30,  what  action  Government  are  taking  in  this  direction  keeping  in  view  the  provision:
 of  proper  facilities  for  tourists  ऐ

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  (a}
 Not  at  present.

 (b)  There
 is  no  hotel  on  the  approved  list  of  the  Department  of  Tourism  at  Aligarh.

 (c).  Due  to  other  priorities,  there  is  no  proposal  at  present  to  construct  a  hotel  in  the  pub  lic
 sector  at  Aligarh.

 Opening  of  Branches  of  Banks  in  Rural  Areas

 637.  Shri  Yagya  Datt  Sharma  :  Will
 the  Minister

 of
 Finance  and  Revenue  and. Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)-  whether  Government  are  encour
 rural  ageas  ;  and

 the  opening  of  the’  branchesਂ  of
 Banks

 ‘in  the

 (0)  ifso,  the  additional  number  of  rural  areas  where  branches  of  the  Banks  are  to  be  opened
 in  1977-78.  ?

 The  Minister  of  Finance
 (Shri  H.M.  Patel)  (a)  Yes,

 Sir.

 (b)  Under  the  perspective  plan  for  branch  expansion  1977,  R.B.I.  has  allowed  commercial
 banks  to  open  branches  at  2173  rural  centres  in  all.  Inclusive  of  the  654  licences  pending  with
 Regiona.  Rural  Banks  for  such  centres  as  at  the  end  of  May,  1977,  banks  had  licences
 allotments  in  hand  for  opening  branches  at  rural  centres,  It  is  ex
 number  of  these  centrés  will  be  opened  during  1977-78.  .

 pected  that  branches  at.a  large
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 भारत  पटसन  निगम  के  माध्यम  से  पटसन  की  खरीद

 3638.  श्री  सौगत
 क्या

 नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री

 qe  बताने  की  कृपा  करेंगें  fa

 क्यां  सरकार का  चालं  फसल  में  भारतीय  पटसन  निगम  के  माध्यम

 से  कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  fae  उसकी  मात्रा  बढ़ाने  का  ate

 यदि  तो  भारतींय  पटसन  निगम  द्वारा  पटसन  की  सीधी  खरीद  के  लिए

 कितने  श्रौर  केन्द्र  खोले  जाएंग े?

 वाणिज्य  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मन्नी  सोहन  Fi

 जी  a

 चालू  वर्ष  में  विभागीय  खरीद  केन्द्रों  की  संख्या  87  से  बढ़ा  कर  100  करने

 का  विचार  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  भारतीय  पटसन  निगम  ने  चालू  ष  में  20  wes  खोलने

 की  योजना  बनाई  है  ।  साथ  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के

 प्रयत्न  किए  जा  शहे  हैं  ।

 Supply  of  Opium  to  Opium  Addicts

 3639.  Shri  Dhanna  Singh  Gulshan  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state:

 \

 (a)  whether  the  number  of  opium  addits  is  very  large,  particularly  in  Punjab  State  ;

 (b)  whether  Government  propose  to  make  opium  available  to  the  persons  who  have  become
 its  addicts  through  legal  and  easy  means  with  a  view  to  check  opium  smuggling  ;

 (c)  whether  Government  propose  to  sell  opium  on  contract  basis  as  before  to  ensure  revenue

 to  Government;  and

 (d)  if  so,  from  when  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  Accord-

 ing  to  the  information  available  with  the  Government,  the  number  of  registered  opium  addicts
 is  not  very  large  in  the  country  including  the  Punjab  State.  The  total  number  of  registered
 opium  addicts  for  the  whole  of  India  in  1961  wa8  1,74,556  out  of  which  13,498  addicts  were  from

 the  State  of  Punjab.  In  the  year  1976,  the  total  number  of  registered  addicts  for  the  whole  of

 India  is  66,876  out  of  which  only  993  are  from  the  State  of  Punjab.

 (b)  Arrangements  already  exist  to  supply  opium  on  medical  grounds  to  the  registered  addicts

 through  the  District  Treasuries.

 No,  Sir.

 (c)  Does  not  airse.

 Carpet  Industry,  Shahjahanpur  (U.P.)

 3640.  Shri  Surendra  Bikram  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and

 Cooperation  be  pleased  to  state  the  action  being  taken  to  promote  Carpet  Industry  in  Shah-

 jahanpur  District  in  Uttar  Pradesh  as  also  the  facilities  being  provided  to  carpet  manufacturers  ?

 The  Minister  of  Commerc  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia):  in  carpet  weaving  is  being  provided  in  Shahjahanpur  District  of  Uttar
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 Pradesh  for  production  of  better  quality  of  carpets  on  a  large  scale.  Carpet  manufacturers  are
 provided  facilities  like  liberalised  credit,  technical  know-how  besides  cash  incentives  for  export
 of  carpets,

 रुपये  की  क्रय  afer

 3641.  श्री  मश्यितार चक्क  क्या  faa  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि :

 1950  की  तुलना  में  इस  समय  रुपए  की  क्रय  शबित  कितनी

 ar
 (@)  sat  रुपए  को  क्रय  शक्ति  में  बुद्धि  करने  के  किन्हों  उपायों  क

 कर  रही  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  व्यौरा  क्या

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  व्ष  1950-100

 को  अधार  मानत  अखिल  भारतीय  अ्रौद्यौगिक  कामगार  उपभोवता  मूल्य  सूचक

 अंक  के  मई  1977  में  रुपए  की  aa  शत्ति  26.  18  पैसे  बेठती  है  |

 (a)  ate  (7)  वस्तुद्रों  की  कीमतों  में  जितनी  कमी  रुपए  की  क्रय  शनित

 उतनी  ही  बढ़ेगी  ।  सरकार  की  सभी  नीतियों  का  उद्श्य  इसो  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  है

 Raids  Conducted  by  Income-tax  Authorities

 3642.  Shri  Ambika  Prasad  Pandey  ;  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  taking  any  action  in  respect  of  raids  conducted  by  the  Income-
 tax  Department  out  of  political  malice  ;

 (b)  whether  any  action  has  been  taken  on  the  representation  made  in  April,  1977  in  regard
 to  raids  conducted  by  the  Income  Tax  Department  on  Doctor  Chudamani  Agrawal,  Proprietor
 of  Agrawal  Nursing  Home  in  Banda  district  and  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not  when  the  action  will  be  taken?

 The  Minister  of  Finance  and  Revneue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :  (a)  The
 Central  Government  has  appointed  a  Commission  of  Inquiry  to  inquire  into  the  mismuse  of
 authority,  excesses  and  malpractices  committed  by  public  servants  and  other  individuals  who  may
 have  directed,  abetted  or  otherwise  associated  with  the  commission  of  such  acts  during  the  period
 of  overation  of  the  Proclamation  of  Emergency  or  during  the  period  immediately  preceding  it.
 Raids,  if  any,  conducted  on  extraneous  considerations  will  be  within  the  purview  of  the  said

 (b)  All  assets,  except  those  retained  by  an  order  under  Section  132(5)  of  the  Income-tax
 Act,  1961  have  been  released.  The  assessee’s  application  against  the  above  order  is  fixed  for
 hearing  by  the  Commissioner  of  Income-tax  Agra  on  the  25th  July,  1977.

 (c)  Does  not  arise.

 House  rent  allowance  to  Postal
 Employees  working  in  District  Branch  Giridih,

 r

 3643.  Shri  R.  L.  P.  Verma:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  bec  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  pay  house-rent  allowance
 town  with  a  population  of  fifty  thousand  and  more;

 to  their  employees  stationed  in  a
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 on

 (0)  ifso,  the  reasons  for  not  granting  House  Rent  ै. 110078.110८  to  the  postal  employees  work-
 ing  at  district  branch  Giridih  (Bihar);  and

 (c)  whether  Government  have  received  any  representation  from  those  employees  in  this
 connection?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)
 Under  the  existing  orders  governing  the  payment  of  house  rent  allowance  to  the  Central  Govern-
 ment  employees  a  town  having  a  Municipal  status,  with  a  minimum  population  of  50,000  as
 per  1971  census  is  classifiable  for  the  payment  of  house  rent  allowance  to  the  Central  Govern-
 ment  employees  posted  there

 (b)  According  to  the  1971  census,  Giridih  has  only  a  population  of  40,308  and is  there-
 fore  not  classifiable  for  the  purpose  of  house  rent  allowance  to  the  Central  Government  np  loyees
 posted  there.

 (0)  Yes,  Sir

 Foreign  Loans

 3644.  Shri  Hukmdeo  Narain  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  and
 Revenue and  Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  the  interest  on  foreign  loans  outstanding,  country-wise;  and

 (b)  per  capita  amount  of  foreign  loan?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  Sir,
 the  amount  ofinterest  due  and  outstanding  for  payment  on  foreign  loans  to  Government  of  India
 as  on  date is  nil.  However,  a  statement  showing  the  estimated  amount  of  interest  payable
 during  1977-78  on  foreign  loans  to  Government  of  India  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  Based  on  the  population  of  India  projected  by  the  Export  Committee  on  Population
 Projection,  as  on  1-3-77,  the  per  capita  amount  of  foreign  loans  to  the  Governm  ent  of  India
 outstanding  as  on  31-3-77  was  Rs.  138°  49.

 Statement

 Country-wise,  estimated  amount  of  interest  payable  durin;  977-78  on  foreign  loans  to  the  Government  of

 (Figures  in  Rupees  crores  at  current  rates)

 ७1  No  Name  of  the  country/source  Amount

 Austria  a
 0°  96

 Belgium  68

 Canada  49

 Denmark  6.0

 France  13  03

 Federal  Republic  of  Germany  33  98

 Italy  .
 0°52

 Japan  29  85

 Netherlands  6°98

 Sweden  0*  88
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 2°02 Switzerland

 12  Qatar  0°09

 13  Iraq
 .  .  3°53

 क  क  क  | [  1°46 14  United  Arab  Emirates  ,  J
 I°12 श्ठ्  Kuwait  Fund  for  Arab  Economic  Development

 16  Abu  Dhabi  Fund  for  Arab  Economic  Development  0°22

 17  United  Kingdom  10°53

 18  U.S.A.  >  e  e  e  52°84

 |  . 19  I.B.R.D.  (World  Bank)  19°25

 20  International  Development  Association  24°41

 21  Czechoslovakia  *  0*  87

 22  Poland  0°30

 23  Yugoslavia  o°o!l

 24  U.S.S.R.  *  5°99

 25  Hungary  0°18

 TOTAL  212°35

 Rules,  Regulations,  Salaries  and  Facilities  for  Workers  in  India  Tourism  Development
 Corporation

 3645.  Shri  Chaturbhuj  :
 Shri  Kachrulal  Hemraj  Jain:

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  spite  of  the  fact  that  India  Tourism  Development  Corporation  is  a  Govern-
 ment  Corporation,  there  is  no  uniformity  in  rules,  regulations,  salaries  and  other  facilities  for
 Hall  the  workers  working  there;  and

 (b)  whether  the  employees  working  in  the  Head  Office  and  Transport  Department  are
 provided  with  better  facilities  and  salaries  than  those  working  in  hotels?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik):  (a)
 and  (b).  Looking  to  the  lack  of  uniformity,  Government  propose  to  constitute  shortly  a  Com-
 mittee  for  rationalisation  of  wage  structure  in  I.T.D.C.  The  Committee  will  inter-alia  consider
 the  feasibility  of  putting  all  non-officer  employees  of  the  Corporation  on  a  standard  wage  struc-
 ture  including  a  common  dearness  allowance  formula,  irrespective  of  their  sphere  of  activities.
 It  will  also  make  recommendations  in  regard  to  other  related  matters.

 चीनी  के  निर्धात  की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  निर्णय

 | कि
 3646.  श्री  जो०  एम०  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  और  सहकारिता

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  ad  चीनी  के  निर्यात  की  मात्रा  के  संबंध  में  श्रभी  तक  न  तो  कोई  निर्णय

 किया  गधा  है  ate  न  ही  घोषित  किया  गया  है  हालांकि  चीनी
 का

 वर्ष  1  1976  से  श्रारम्भ
 हो  चुका है  ;
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 क्या  भारतीय  चीनी  के  लिये  fa  वे

 बहुत
 ही

 बार  पूछे  जाने
 पर  भी  राज्य  व्यापार

 fuonor त  लिये  जाते निगम  चीनी  के  निर्यात  की  मात्रा  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  कोई MQ  (494  स  Ici  vied  के  कारण  कोई

 निश्चित  वायदा  नहीं  कर  पाया  है  ;

 क्या  सरकार  को  मालुम  है  कि  यह  लेने  में  विलम्ब  के  कारण  सी  विदेशी

 मण्डियां  ठमारे  हाथ  से  निकल  रही  हैं

 (a)  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  खरीदी  गई  चीनी  की  भारी  मात्रा  इस  संबंध  में

 निर्णय  के  sara  में  विभिन्न  पत्तनों  के  गोदामों  में  पड़ी  हुई  है
 श्रौर

 उस  से  मानसून  के  कारण  खराब  होने

 का  खतरा  पैदा  हो  गया  है  are  यदि  तो  कितनी  श्रौर

 इस  संबंध  में  नीति-निर्णय
 कब

 तक  कर  लिये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  से  (=)

 चाल  चीनी  वर्ष  (  1976-77)  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को  निर्यात  हेतु  4  लाख  Ho  टन  चीनी

 || रिलीज की  गई  जिसमें  2.  87  लाख  मे
 ०

 टन  30  1977  तक  निर्यात  की  जा  चूकी  है

 शेष  1.  13.0  लाख  मे०  टन  चीनी  का  निर्यात  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  चीनी  के  निर्यात  के  बारे  भे

 सरकार  द्वारा
 wet  friar  लिया  जाना  है  ।  ara  1977  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  खरीदी  गई

 लगभग  47,000  मे०  टन  चीनी  राज्य  व्यापार  निगम  के  विभिन्न  पत्तन  गोदामों  में  उपलब्ध  ।

 मानसून  के  दौरान  इस  चीनी
 को

 खराब  होने  से  बचाने  के  प्रयास  किय  जा  रहे  हैं  ।  श्रन्य  सभी  पहलुओं

 भर  विचार  किया  जा  रहा  है  प्रौर  चीनी  के  निर्यात  के  बारे  में  शीघ्र  ही  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  |

 मंत्रियों  के  विदेशों  के  दोरे

 3647.  श्री  c ware  वशिष्ठ  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 मंत्रिमंडल  स्तर  के  उन  मंत्रियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने
 1  1976 से  15

 1977  के  बीच  विदेशों  के  दौरे  दौरे  किन-किन  तिथियों  को  किये  उन  पर  कितना-कितना

 व्यय  हु  प्रा  तथा  दौरों  के  उद्देश्य
 क्या-क्या  शौर

 saa  झ्रवधि  में  प्रधान  मंत्री  किन-किन  तिथियों  को  विदेशों  के  दौरे  पर  गये/गयीं  तथा

 उनके  दौरों का  उद्देश्य  क्या-क्या था  श्रौर  उन  पर  कितना-कितना व्यय  हुआ  शौर  इनका  यदि  कोई

 परिणाम  निकला  तो  वह  क्या  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  सत्री  एच०  एम०  (  )  और  सुचना

 शकब्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  यथा  संभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 चजों  के  श्रायात  के  बारे  a  जांच

 3648.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ata  ale  सहकारिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  फरीदाबाद  के  मुर्गी  पालकों ने  चूजों  के  श्रायात  की  श्रनुमति  देने  के  लिये  श्रापात  काल

 में  tere’  की  जान-बझ  कर  हेरफेर  किये  जाने  के  बारे  में  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  का  श्राग्रह किया  है
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 क्या  इन  मुर्गी  पालकों  ने  श्रारोप  लगाया  है  कि  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय

 तथा  मुख्य  नियंत्रक  श्रायात-निर्यात  के  अघिकारियों  को  श्रायात  की  श्रनुमति  देने  के  लिए  भूतपूर्व  प्रधान

 मंत्री  के  सचिवालय  से  परामशं  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;  शौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  पूरी  जांच  कराने  का  है

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  (*)  जी  हां

 जी  हां  ।

 a नार xe
 ने  के  लिये कोई तथा  (4)  इस  मामले  में  जांच  की  गई  थी  ।  श्रभिकथनों को  सिद्ध

 बात  feats में  नहीं  ।  श्रागे  श्रौर  जांच  करने  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  हो  सकेगा  ॥

 इस  विषय  पर  श्रायात  नीति  का  उद्देश्य  देश  में  मुर्गी-पालन उद्य॑ग  के  सर्वोपरि  हितों को  पूरा

 करना  है  |

 Smuggling  of  Indian  Films

 3649.  Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Bank-
 ing  be pleased  to  state:

 (a)  whether  there  have  been  cases  of  seizing  Indian  films  while  being  smuggled  during
 the  last  two  years;

 (b)  if  so,  the  names  of  such  films  and  the  nature  of  punishment  awarded  to  the  smug-
 glers;  and

 (c)  the  measures  taken  by  Government  to  check  the  smuggling  of  films  in  future?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &  (b).
 Yes,  Sir,  The  reports  received  by  the  Government  show  that  the  following  Indian  films  were
 seized  by  the  Customs  authorities  while  being  smuggled  out  of  the  country  :

 Chemmeon,  Geeta  Mera  Naam,  Aradhana,  Do  Sher,  Anurag  (3  reels),  Do  Yaar  (11
 reels),  Shikar  (g  reels),  Ayirathil  Oruvan  (1  real),  Azzad  (15  reels),  Brahma  Vishnu  Mahesh
 (14  reels),  Pyasa  (6  reels),  Marmayogi  (11  reels),  Revolver  Reeta  (11  reels)  and  Mintharuvi
 Kolakkesu  (6  reels).  Appropriate  action  under  the  law  is  being  taken  against  the  persons
 involved.

 (c)  The  Customs  field  formations  have  been  suitably  alerted  to  be  vigilant  to  check  any
 attempt  at  smuggling  of  Indian  films  out  of  the  country.  The  anti-smuggling  measures  include
 keeping  a  watch  on  the  export  baggage  of  passengers  and  intensification  of  harbour  patrols  and.
 rummaging  of  ships.

 Closure  of  Mills

 3650.  Shrilshwar  Choudhary:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  closure  of  103  mills  was  due  to  the  fact  that
 their  owners  showed  losses;  and

 (b)  if  so  whether  Government  are  taking  steps  to  prevent  the  mill  owners  from  such.
 arbitrary  acts?

 The  Minister  of  Commerce  and  Ci  wil VES  Cu

 Dharia):  (a)  &  (b)  Apparently
 referer ज  OT ee  106  18.  to  th

 Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohaw
 he  103  textile  mills  which  were  nationalised:
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 by  Government  with  effect  from  1-4-1974.  Not  all  the  103  mills  were  lying  closed  though  they
 had  run  into  difficulties  on  account  of  mismanagement,  finances  and  labour  problems.

 Their
 financial  results  were  unsatisfactory.  In  order  to  improve  control  on  the  accounts  of  the  private
 mills,  Cost  Accounting  Records  (Cotton  Textiles)  Rules,  1977,  effective  from  1-7-1977,  have  been
 issued  on  28-6-1977

 Consumption  of  Lac

 3651  Shri  Karia  Munda  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  fixed  the  rate  at  which  lac  will  be  purchased  from  farmers
 in  lac  producing  areas;  and

 (b)  the  consumption  of  lac  in  the  country

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia):  (a)  No,  Sir.

 (b)  The  consumption  of  lac  in  the  country  is  estimated  to  be  between  1500  to  2000  tonnes
 in  terms  of  seedlac  and  shellac.

 कृषि  सत्य  श्रायोग  का  कपास  समर्थन  सत्य  के  बारे  में  प्रतिददन

 365  2.  श्री
 के

 ०  लक'पा
 :  कया  वाणिज्य

 तथा  नागरिक  पुति  शर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  कपास  समर्थन  मूल्य  के  बारे  में  कृषि  मूल्य  प्रायोग  के  प्रतिवंदन  का  अध्ययन

 किया है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  श्नौर

 ? . यदि  at,  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है

 fr

 (@)  तथा  मामला  विचाराधीन  है  ।

 शाहजहांपुर  के  fastge  शहर  की  को  सरक।र  द्वारा  श्रपन

 शर  धिकार  में  लना

 3653.  श्री  रेन्द्र  विक्रम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  ale  सहकारिता  मंत्री  य  हे

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  शाहजहांपुर  जिले  के  तिलहट  शहर  से  लाखों  रुपये  के  मूल्य
 की

 सम्पत्ति
 मंजिलਂ  को  जिसके  मालिक  तीन  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  ग्रब  तक  सरकार  द्वारा  अपने  श्रधिकार

 में  न  लेने  के  कारण  क्या  हैं

 क्या  सरकार का  विचार इस

 सम्पति

 लाभ  उठा  रहे  लोगों से  जुर्माने  सहित  इस

 पूरी  सम्पत्ति  को  अपन  अ्रधिकार में  लेने  का  है  ;

 यदि  तो  कब
 ?
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति
 मंत्री  (xa  मोहन  :  (=)  से

 प्रश्नाधीन सारी  जायदाद  जिसमें  शाहजहाँपुर  में  एक  मकान  तथा  कुछ  जमीन  शामिल  मालिक

 मरहूम  श्री  कुदरत  हुसैन  खां  थे  जो  श्रपने  पीछे  विधवा  3  लड़के  तथा  3  लड़कियां छोड़  गए  हैं  |

 उनके  केवल  2  लड़के  पाकिस्तान  चले  गये  थे  श्रौर  केवल  उनके  हिस्से  को  शत्तु  संपत्ति  घोषित  किया

 जा  सकता है  ।  तीसरे  पुत्र  ने  जो  कि  भारतीय  नागरिक  इस  संपत्ति में  दो  पाकिस्तानी  वारिसों
 के

 हिस्सों  की  जो  गैर-कानूनी  बिक्री  की  है  उसके  खिलाफ  शहाजहांपुर  के  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  पहले ही

 सब-डिवीजन  तिलहट  के  न्यायालय  में  मुकदमा  दायर  कर  दिया  है  ।

 शुष्क  खेती  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  विश्व  बेक  दारा  सहायता

 3654.  श्री  के०  मालझ्ञा  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्ती  यह  बताने  की  ETT

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  में  छः
 जिलों

 के  लिये  जिन्हें  विश्व  बेंक  द्वारा  सहायता

 प्राप्त  हो  रही  है  वकंशांप  श्रारम्भ  की  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  उक्त  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  वित्तीय

 सहायता  का  श्रनुरोध  किया  wat  ;

 कया  किसानों  को  शुष्क  खेती  प्रौद्योगिकी  में  सहायता  देने  के  लिये  किसी  विशेषज्ञ  दल  ने

 भी  का  दौरा  है  श्रौर.यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  tao  एम ०
 :  नहीं  ।  किन्तु

 सूखे  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  एक  परियोजना  जिसके  श्रन्तगेत

 देश  के  छह  जिले  ard  हैं  श्रौर  इनमें  कर्नाटक  राज्य  का  बीजापुर  जिला  भी  एक  है  ।  उक्त  परियोजना

 के  लिए  श्रन्तराष्ट्रीय विकास  संघ  ने  3.  5  करोड़  डालर  का  कुल  ऋण  दिया  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  |

 पेट्रोल  का  निर्यात  करने  वाले  देशों  के  संगठन  दारा  विकासशील  देशों  qa  Ta  ऋण

 3655.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौड़ा  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  शौर  alan  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पेट्रोल  का  निर्यात करने  वाले  देशों के  संगठन  ने  कुछ  विकासशील देशों  को  तेल

 के  श्रधिक  मूल्य  के  परिणामस्वरूप  उनकी  भुगतान  संतुलन  की  कठिनाइयों  को  हल  करने  में  सहायता

 करने  हेतु  अपनो  विशेष  निधि  से  कुछ  ऋण  मंजूर  किये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  हां  तो  भारत  को  मंजूर  किये  गये  ऋणों  के  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर  उनकी  शर्तें  क्या  हैं
 ?

 वित्त  तया  राजस्व  श्योर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  पेट्रोलियम का  निर्यात

 करने  वाले  देशों  के  संगठन
 की

 विशेष  निधि  श्रे  भुगतान  शेष  के  कुल  घाटे  को  पूरा  करने  विकास

 परियोभनाओं  श्रौर  कार्यक्रमों  के  वित्त  पोषण  के  लिए  ऋण  दिए  जाने  हैं
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 (a)  इस  निधि  से  भारत  को  218
 लाख  श्रमरीकी  डालर  का  ऋण  दिया  गया  है  जिस  पर

 कोई  ब्याज  tal  लगेंगा  लेकिन  बकाया  राशियों पर  0  .  5  प्रतिशत की  दर  से  सेवा  प्रभार  देना  होगा

 ऋण  की  रकम  25  त्व  में  चकाई  जानी  है  जिसमें  5  ag  रियायती अवधि  शामिल  है

 शड  इस  ऋण  की  उपयोग  श्रायात  शेष  की  सहायता के  रूप  में  )  के  लिए  किया  जाएगा  श्रौर

 उपने  निमित  प्रतिरूप  रकस  सिंगरौली  सुपर  तापीय  विद्युत  परियोजना  के  पहले  दौर  के  स्थानीय  खर्चे

 को
 पुरा  करने  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाएगी  ।  ऋण  करार  पर  11  1977 को  हस्ताक्षर  किए

 गए थे

 मए  की  कोयना  परियोजना  क्षत्र  में  काम  कर  रहे  डाक  तार  कर्मचारियों  को

 पृ  परियोजना  ५ मत्त  का  भूगतान

 3156.  थी  argatiga  परलेकर
 :

 कया  विस  तथ  पोर  tat  गयो
 यद  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  महाराष्ट्र  क्षेत्र  में  कोयना  परियोजना  में  कार्य  कर

 र  epee  कपेवारियों  को  उसी  पर  परियोजना-भत्ता दिया  गया  था  राज्य  कमेंचा  रियों

 को  ज थ द  जता  tare  क्या  महानिदेशक  डाक  श्रौर  तार  नई  दिल्‍ली  की  मंजरी  प्राप्त  न  होने  के  कारण

 SET  मता  1975 में  बन्द  कर  दिया गया  था

 (a)  यदि  तो  परियोजना भत्ते  के  रोके  जाने  के  क्या  कारण  थे  ate  महा  निदेशक  ने  मंजूरी

 wat  नहीं  श्रोर

 क्यों  सरकार  का  विचार  कर्मचारियों
 को

 उक्त  भत्ते  का  भुगताने  भूतलक्षी  प्रभाव
 से

 ve  का

 पग  tt  राजत्व  प्रौर  died  मंत्रों  (tt  एच०  एम०  :  ही  महाराष्ट्र

 जोकाजों  ate  में  कोयना
 परियोजना  क्षेत्र  में  काम  करने  वा  डाक-तार

 कर्मचारियों  हो  1955  से  उन्हीं  दरों  पर  भत्ता  दिया  जा  रहा  थज़ो  राज्य

 सरकार हे  कर्म  वारियों को  लाग  थी  ।  यह  भत्ता  1-3-1975 से  वापस  ले  लिया  NaTh

 परियोजना भत्ते  का  श्राशय  बाजारों  तथा  श्रौषघालयों  भ्रादि

 जैसो  कुछ  सुविधाग्रों  के  aera  की  कर्मचारियों  को  प्रति  पूति  करने  के  लिए  है
 |

 चूकिये  सुविधाएं

 परियोजना  स्थल  पर  उपलब्ध  हो  गई  थी  इतलिए  परियोजना  भत्ता  वोपस  ले  लिया  गया  ।

 )  कपर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परियोजना  भत्ते  की  श्रदायंगी  को  भूतलक्षी  प्रभाव

 देने  का  प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 sen  नीति

 3637.  AY  धरेंशर  वशिष्ट  :  क्या  वित  तथा  राजस्व  प्रौर  ater  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  शिवं  हक  oe  इंडिया  att  घोषित  नई  ऋण  नीति  क्‍या  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 दि |  micas  Prramt aaca qTaI gs समाप्त  अतवा  ढ ले  हुए  हैं  ;
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 दर
 में  कमी  करने  से  दीर्घावधि पूंजी  निवेश  को  बल क्या  ब्याज

 यदि  कोई  विशेष  परियोजना  श्रारम्भ  की  गई
 है

 तो  पूंजी  निवेश  भ्रौर  मुद्रा  प्रसार  के

 क्या  परिणाम  निकले  ?

 वित्त  तया  राजस्व  श्र  ब  fay  मंत्री  एच०  एस०  :  )  भारतीय  frre  बंक  द्वारा

 घोषित  नई  ऋण  नोति  का  उद्देश्य  यथासम्भव  मुद्रा  प्रसार  को  अधिक  से  नियंत्रण  में|रखने  का  है

 परन्तु  साथ  ही  इसका  लक्ष्य  पूंजी  निवेश  को  उत्पादन  तथा  निर्यात  में  सहायता  देना  श्ौर  श्रायात

 के  जरिए  श्रनिवायं  उपभोक्ता  वस्तु्नों  ्र  श्रौद्योगिक  कच्चे  माल  की  सप्लाई  में  बढ़ावा  देना  है  ।  नई

 नीति  निवेश  ate  निर्यात  की  वास्तविक
 जरूरतों  पर  किसी  तरह  का  दबाव  नहीं  डालेगी

 दीर्घावधि  पूजी  निवेश  ay  प्रोत्साहन  देने  की  दृष्टि
 स
 से  बैंकों  को  उनके  द्वारा  उद्योगों  में

 पूंजी  निवेश  के  लिये  तीन  ad  से  अधिक  श्रौर  सात  वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिए  दिये  गये  सावधि  ऋणों

 पर  ली  जा  रही  15  प्रतिशत
 कर  सहित  )

 ब्याज॑  की  at  के  स्थान
 पर  तीन  वर्ष  से  श्रनधिक

 अवधि के  लिये  दिये गये

 सावधि  ऋणों

 पर  12,  5  प्रतिशत  करें  जहां  लागू  की  दर

 से  ब्याज  लेने की  सलाह  दी  गयी है

 चूकि  नई  नीति  की
 घोषणा  मई  मास  कके  ara  में  की  गयी  थी  अरत: इ इ  तनी  जल्दी  इसके

 प्रभाव क का
 मूल्यांकन

 नहीं  किया  जा  सकता |

 लघु  sate  क्षेत्र  के  लिय  निर्यात  परिषट

 36  58.  श्री  aA  ate  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता
 मंत्री  यह

 बताने  की
 कृपा  .

 करेंगें  कि

 क्या  लघु  उद्योग  क्षत्र  के  rata  परिषद्‌  स्थापित  करने  के  बारे  में

 विचार कर  रही  है  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  eq ਂ  जाए  नथना  ट
 f

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 c  उद्योग

 3659.  श्री
 सतीश  WAUata  :

 क्या
 पर्यटन  प्रौर  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  में  पयंटन  उद्योग  से  अधिकतम  लाभ  प्राप्त  करने  के
 लिये  एक  समय-बद्ध  प्रभावशाली  योजना  तयार  करने  का  है  ;  श्रौर

 (a ) )  क्या  यह  सच  है  कि
 इस  मामले

 में  बहुत  श्रधिक  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  निरभर  रहने  के

 फलस्वरूप  भारी  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  भारत  नहीं  पहंच  पाये  ?
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 qaqzq  ale  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां  ।

 नहीं  ।  इस  संबंध  में  केवल  सावंजनिक  क्षेत्र  पर  ही  निभंर  नहीं  रहा  जा  रहा

 ग्रपितु  विदेशी  पर्थटकों  को  सुविधायें  देने  के  लिये  निजी  क्षेत्र  में  भी  पर्याप्त  सहायता  ate  प्रोत्साहन

 दिय  जा  रहे  ब  भारत  को  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  उत्तरोत्तर  बढ़ी  हैं  जैसा  कि

 नीचे
 दिये

 गये  ग्रांकड़ों  से  प्रतीत  होगा  ——

 a  वाले  पर्यटकों  प्रतिशत  ata

 की  संख्या

 1974.  423,161

 1975.  10.0 465,275

 1976.  533,951  14.8

 1977.  282,449  19.3

 (1976  की  उसी  अवधि से  जून  तक )

 के  मुकाबले में

 भारत  जान  ara  विदेशी  पर्यटक

 3660.  श्री  Aare  भ्रग्रवाल
 :

 कया  पर्यटन  ate  नागर
 विमान  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ख्या  सरकार  ने  पांचवीं  योजना
 में  निर्धारित  भारत  पहुंचने  वाले  विदेशी  पयंटकों  के

 बारें  में  अब  तक  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  राष्ट्रीय  हानि  के  लिये  को
 जिम्मेबार  ठहराने

 तथा  उन्हें  सजा  देने  का  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  पयंटन  विभाग  ने  15

 प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  श्रनूमानित  वृद्धि  की  दर  से  1978
 के

 म्रंत
 तक  800,000  म्रंतरीष्ट्रीय

 पर्यटकों का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  था  ।  यह  लक्ष्य  1973  जब  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  बनायी

 जा  रही  निर्धारित किया  था  ।  उस  समय  तेल  के  संकट  के  कारण  श्रंतर्राष्ट्रीय पयंटक  यातायात

 में  कमी  हो  जाने  का  कोई  संकेत  नहीं  था  ।  भारत  के  लिये  अंतर्राष्ट्रीय  ew  यातायात  गति

 में  पंचवर्षीय  योजना के  प्रथम  1974  कमी  हुई  ।  उस  वर्ष  भारत  श्राने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय

 TaIzHT AY
 की  संख्या  में  15  प्रतिशत  की  श्रनुमानित  वृद्धि  के  मुकाबले  केवल

 2  प्रतिशत
 की  वृद्धि

 हुई  परन्तु  उसी  वर्ष  विश्व  पर्यटक  ग्रांकड़ों  में  2  .  8  प्रतिशत  की  कमी  जिसकी  तुलना  में  भारत  श्राने

 वाले  पर्यटकों  की  संख्या  में  .  2  प्रतिशत  की  छोटी  सी  वृद्धि  भी  एक  उपलब्धि  थी  ।

 प्
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 बाद  के  वर्षों  में  भारत  के  लिये  प्रंतर्राष्ट्रीय  पयंटक  यातायात  में  उत्तरोत्तर  वद्धि  हुई  है  ।

 1975  में  10  1976  में  14.  8  प्रतिशत तथा  1977 के  पुर्वीधं  में  19.
 3

 प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  यदि  भारत  ग्रानें  वाले  भ्रंतराष्ट्रीय  पयंटकों  की  बट्मान  उत्साहजनक  प्रवृत्त

 री  रहती  तथा  विश्व  पर  कोई  राजनीतिक  gear  श्राथिक  प्रकट  नहीं  भाता  है  तो  1978  के

 ard  तक  800,000  अंतर्राष्ट्रीय  पयंटकों  के  निर्धारित  लक्ष्य  तक  पहुंचना  संभव  हो  जाएगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विदेशो  पर्यटकों  के  स्वागत  के  fed  काय  वाही

 3661.  श्री  सतीश  :  कया  पयंटन  श्रौर  नागर  fama  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  के  माध्यम से  वष॑  1980  तक  पहुंचने  वाले

 जेसाकि पहले  प्रस्तावित  दस  लाख  विदेशी  qazHy  के  स्वागत  के  लिये  क्या  कार्यबाही की  जा  रही
 ?

 है

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  एक  जिसमें

 a
 पर्यटक  यातायात  को  wire  में  प्राप्त  करने  के  लिए  किए  गए  विभिन्न  उपाय  दिए  गए  सभा

 पटलਂ पर  रखा  है

 विवरण

 1  16,771  कमरों
 की

 वर्तमान  होटल  धारिता  में  भ्रभिवृद्धि  करने  के
 पर्यटन  विभाग

 va  ई  होटल  परियोजनाश्ों  को  क़रिया  है  सरकारी  क्षेत्र  ने  देश  में  पर्यटन  महत्व  के  चने

 हुए  स्थानों  पर  परियोजनाओं का  कार्यक्रम  बनाया  है  ।  निजी  क्षेत्र  को
 भी

 माली
 संस्थागत

 के  रुप  में  वित्तीय  सहायता  on  अपेक्षाओं  Sat  aaa  प्रदान  करने  के
 रूप

 में  प्रस्तुत

 किये गये  विभिन्न  प्रोत्साहनों  के  द्वारा  श्रघिक  होटल  स्थापित  करने  के  लिये  प्रोत्साहहति  किया  जाता  है
 ।

 अंतरराष्ट्रीय  पयंटकों  की  श्रावश्यकताश्रों  की  पूर्ति  करने  के  लिये  महत्वपूर्ण  पयंटपे  केन्द्रों  रि  पांचवीं

 afa  केदौरान  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  fray  कर  लगभंग  “10,000 होटल  कमरों  की  वुद्धि

 की  जाएगी

 2  पुरक  श्रावास
 छी

 व्यवस्था  wey  के  15  होस्टलों का  निर्माण  श्रारम्भ  किया

 गया  जिनमें
 14

 चालू  हो  चुके  हैं
 ।  प्रन्द्रहवां युवा  होस्टल  पुरा  होई  वाला है  प्रौंर  1977-78  के

 दौरान

 चालू हो  जाएगा  ।  दो  ate  युवाँ  होस्टर्लों-पांडिचेरी  मैसुर  में  एक-एक  का  निर्माण  करने
 के  लिए  भी

 कार्यवाही की  जा  चकी  है

 3  मध्य  ae  वर्गीय  पयेटकं  के  लिये  श्रतिरिक्त  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  11  पर्यटक

 बंगलों  का  निर्माण-कार्यं किया  गया  ।  इनमें  सात  पहले  ही  चाल  हो  चके  हैं  तथा  शेष  निर्माण

 की  विभिन्न  प्रावस्थाश्रों में  हैं  उनके  पांचवीं  योजनावधि  के  दौरान  पुरा  हो  जाने  की  श्राशा  है  ।

 4
 सड़क  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों

 की
 हुई  मांगों  की  पूति  करने  के  लिये  पर्यटक

 रुचि  के  स्थानों
 को

 जोड़ने  वाले  एप्ट्रीय  रजमार्गों  पर  5  शिविर  ea

 | ध्सरम्भ करने का प्रस्ताव है करने  का  प्रस्ताव  है

 72



 लिखित  उत्तर

 5.  बड़ो  संउपा  में  भारत  को  लक्ष्य  बनाकर  श्राने  वाले  यातायात  की  ग्रावश्यकताझों

 की  परुरति
 करने  के  नं  कौचायत  विहास्थल  में  तथा  शीतकालीन  खेलकद का विकास का  विकास  करने

 के  लिए  लवंग  में  सुविधा  प्रों
 की  व्यवस्था  की

 गयी  है

 6  के  रि  5  फाररेस्ट लाजों  का  निर्माण  कार्य  श्रारम्भ किया  गया

 दो  पहले  डी  चानू  घ  जा  चके  ह  तथा  शेष  तीन  1977-78  के  दौरान  चाल  कर  दिये  जाएं  ।

 पांचवीं  योजनोवधि  के  दौ  पन  दो  या  तीन  फारेस्ट  लाजों  का  निर्माण  करने  का  भी  प्रस्ताव  है

 के  ्र  प  प्रां  तथा  पश्न  को  देखने  के  लिये  चने  हए  वशय-जीव  शरण-स्थलों  पर

 बसों  की  भी  ब्यवस्या  को  है

 7  भाए  पव  भरो  जिल  पिंगस  का  प्रमुख  केन्द्रों  हर  परिवहन  यूनिटों  का  एक

 तत्र  जाल  इव प्रे  ए  tt  में  101  जर्जरी  63  अ्रम्बेसडर  38  बड़े  टूरिस्ट  कोच

 तथा  s  मिनी  बच्चें  सम्मिलित  हैं  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  तथा  कुछ  राज्य  पर्यटन

 निगम  कोचों  द्वारा  मार्गदर्शी से  एवं  सेवाओं  का  परिचालन करते  इस  प्रकार  की

 संचालित  कोच  ararat  का  परिचालन  कुछ  बड़ी-बड़ी  यात्ना  एजेंसियों  द्वारा  भी  किया  जाता  है  ।

 8  पशविहन  ऋण  योजता  निजी  पर्यटक  परिवहन  परिचालकों  को  उनके  पर्यटन  वाहनों  के

 ae  में  वद्धि  करने  के  f  राया-खरीद  सुविधाएं  प्रदान  करती  है

 9.  गोजिदपागर  तथा  नागाज॑तसागर  झीलों  में  प्रत्येक  पर  दो-दो  मोटर  लॉचों  की  व्यवस्था

 की  गयी  है  जितसे  कि  पर्यटक  इन  it  में  पोत  विहार  कर  सकें  ;  इसके  कन्याकुमारी

 तथा  विवेकानंद  रीक  के  ara  यात्रियों  को  लाने-ले  जाने  के  लिए  विवेकानंद  स्मारक  को  एक  फेरी

 बोट दी  2

 10.
 इंडियत  एयरलाइन्स ने  देश  के  ही  क  भ्रासान  तथा  यात्रा  सकट  की

 व्यवस्था  करने  के  लि+  कई  महत्वपूर्ण  पर्यटन  केन्द्रों  को  विमान  सेवा  से  जोड़ा  है  ।

 11.  ह  त्या  रेलवेज्ञ  दारा
 विशेष  हु  भारत

 दर्शनਂ  विमान  किराये  तथा

 पावਂ  ara  कि  ग  हैं  fara  कि  अंतरराष्ट्रीय  पर्यटक  भारत  में  ठहरने  की  श्रवधि के

 दौरान  यथासंभव  nfaaran  cee.  केन्द्रों  की  सैर  करने  के  लिये  देश  के  ही  श्रन्दर  सस्ते  में  यात्रा

 कर  सक  ।

 ह | द  fata  TicHag  कार्यक्रमों  का  ध्वनि  श्रौर  प्रकाश  तथा  भारत  के

 ही  gees  सामान्यतः  झरता  वि  ऐप  स्थानों  को  यात्रा  करने  के  लि  टूरਂ  एवं  अंतर्राष्ट्रीय  qaehy

 की  श्रावश्यकताओं  को  पूर्ति  करने के  ज  ale  सुविधाओं की
 व्यवस्था

 की  गयी है
 ।

 प्रिरों  डरा  राज्य  व्यापार  fama  के  विरुद्ध  दायर  दाव

 303°  श्री  तत  तठ  क्या  re  नागरिक ala  अतर  azaitrar  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
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 -Written  Answers  July  15,  1977

 क्या  सरकार  का  न  25  1977  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  वनस्पति

 यूनिट्स  फाइल  vara  विद  दी  स्टेट  ट्रॉडग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  द्रोर

 दिलाया  गया  है  ;  श्नौर

 fq) चि  ्  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ?

 बाणिज़्य  तथा  नागरिक
 पूति

 शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारियां  )  <  जी  हां

 ताड़ के
 तेल  के  दो  रैक

 1977  में  कानपुर  पहुंचे  थे
 मैसर्स

 गणेश
 फ्लोर

 के  डिपो  जो  राज्य  व्यापार  निगम  का  हैंडलिंग  एजेंट  तथा  सरकारी  स्वामित्व  वाला  एक

 वनस्पति  कारखाना  डिलिवंरी  से  पहले  तेल  को  fora  के  लिए  गरम  करते  समय ,  हीटिंग  कायल

 में  छिद्र  हो  गंया  ।  जँसे  ही  यह  बाते  tea  व्यापार  निगम  के  ध्यान  में  लाई  गई  तो  वनस्पति  एककों  को

 अगे
 डिलिंवरी  रोक

 दी  गई  ।

 2  art  सका  कंबल  चार  एककों  ने  राज्य  व्याप।र  निभम  को  न  ara  प्रस्तुत  किये है  |

 SPAT  आ्राद्रेता की कुल की  कु  लਂ  मात्रा
 केवल  30  Ho  टन  है  जबकि  डिलिवर की  गई  कुल  मात्रा  लगभग  1200

 ह ्तो  टन  है  ।  प्रभारित  तेल  के  कानूनों  विश्लेषण  क्रिया  गया  है  ।  विश्लेषण  रिपोर्टों  के  श्राधार  पर

 पार्टियों  के  दावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  अरब
 तक  केवल  एक  पार्टी  के  श्रपने  दावे  का  मूल्य  बताया

 जो
 91,000  रुपये

 2  |

 '3.  tex  ब्यापोर  निगम  की  साध्यता  are  प्रयोगशालाओं  से  प्राप्त  विश्लेषण  रिपोर्टों  के

 इसमें  ह... श्राद्रता  की  मात्रा  श्रत्यधिक  है  ।  परन्तु  अ्रधिक  ह् आद्रता  की  मात्रा  होने  से  यह  मानव  उपभो
 ग

 के

 लिये
 WITT  नहीं  हो  जाता  है  ।  मंसर्स  गणेश  फ्लोर  faea,  कानपुर  ने  ताड़  के  तेल

 की
 बाकी

 बची
 मात्रा  उठाने

 की
 पेशकश  की

 थी
 वह  उन्हे

 डिलिवर
 कर

 दिया  ।.

 बिक्री  कर  की  उत्पादन  शुल्क  से  मिलाना

 3663.  श्री  माधवराव  :  क्या  वित्त
 तथा  राजस्व

 श्रौर
 बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की

 कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कागज  श्रौर  कागज  बोडे  पर  बिक्री  कर  को  उत्पादन  शुल्क  से  मिलाने

 के  बारे  में  बिहार  कागज  व्यापारी  संघ  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  ;  तौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  की  गई  कार्यवाही  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  तया  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  सत्री  एच०  एम०  :  हां  ।

 इस  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  बल  कपड़ों
 से

 तम्बाकू  श्रौर  चीनी  पर  ही  लगाया  जाता  है  ।  इस  योजना  को  अरन्य  acquit

 पर
 भी  लागू करने

 के
 प्रश्न  पर  पहले  विचार  किया  गया  था  लेकिन  राज्य  सरकारों  क्वारा इस  प्रस्ताव  का

 विरोध  किया
 गया  था

 |  शरप्रत्यक्ष  कराधान
 जांच  समिति  द्वारा  अब  सभी  तथा  स्थानीय
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 24  1899  लिखित  उत्तर
 ण्

 करों  के  ढाँचों  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुटक

 लगाये  जाने के  प्रश्  पर  राज्य  ०  क  थी  wi  हाਂ
 सरकारों  के  सतना राथ  परामर्श  करके  score  aft

 SESE  नार पर  GTS  रान्सलन  राध  उ  विचार  किया

 जायगा

 कृषि  पुरबित  विकास  निगम  रा  मध्य  प्रदेश  में  aa  सिचाई  योजना  को  वित्त  पोषण

 3664.  al  माधवराव  सिधिय या  या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  atm  मंत्री  यह  बतानें  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77  में  कृषि  पुर्नावत्त  विकास  निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  वित्तपोषित

 aa  सिचाई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  तौर

 इस  बारे  में  अब  तंक  कितनी  प्रमति  हुई
 है  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  :
 1976-77  के  मध्य  प्रदेश के  विभिन्न

 जिलों  में  पुर्नावत्त  एवं  विकास  निगम
 द्वारा

 1081  लाख  रुपये  की  वित्तीय
 सहायता

 कृषि  पुर्नावत्त  एवं  विकास  निगम  की  बचनबद्धता  '970  लाख  रुपये  की  ।  से  36  aa  सिचाई

 योजनायें  विकास  श्र्भिकंरण  तौर  मैर-भ्रंतर्ाष्ट्रीय  विकास  योजनायें

 अ्रनुमोदित  की  गयीं  थीं  ।  मध्य  प्रदेश  में  कृषि  पुर्नावत्त  एवं  विकास  निगम  द्वारा  दी  गई  कुल  सहायता

 2616  लाख  रुपये  की  है  जिसमें  से
 2404  लाख  रुपये  लघ॒  सिचाई  योजनाओं  के  लिये  हैं

 824  लाख  रुपये  पम्प  सेटों  के  विद्युतीकरण के
 far  ।  ata

 पुर्नावत्त
 एवं

 विकास  निगम
 द्वारा

 1976-77  में  लघु  सिचाई  atsrarati  के  लिये  दी  गई  2404
 लाख  रुपये  की  सहायती में  1521

 लाख  रुपये  राज्य  भमि  विकास  बैंकों  को  ्रौर  883  लाख  रुपये  वाणिज्यिक  gat  को  दिये  गये  थे

 1976-77  में  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्न  जिलों  में  कृषि  पुर्नावत्त एवं  विकास  निगम  द्वारा

 स्वीकृत  लघ  सिचाई  योजनाओं  के  बारे  में  समग्र  स्थिति  नीचे  दी  गई  है
 :--

 रुपयों  में  )

 स्वीकृत  योजनायें  वित्तीय  सहायता  कृषि  पुर्नवत्त एवं एवं  कृषि  पुर्नावत्त  एवं

 विकास  निगम  की  faara  निगम  छ्ञारा

 वचनबद्धता  दी  गई  सहायता

 क  क

 राज्य  भमि  विकास बेक  103  6940  6257  4315

 वाणिज्यिक  बंक  138  4186  3740  2220
 हि क ब अ अ ब क

 241  11126  9997  6535

 ——  a  ee
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 गांवों  को  मिलाने  वाली  लड़कों  के  बिकास  के  लिये  राज्य  के  ala

 3665.  श्रो  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  faa  रथा  राजस्व  ate  ated  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  गांवों  को  मिलाने  वाली  सड़कों  के  लिए  सरकारों  के  लिए

 शौर  स्रोतों  की  व्यवस्था  करने  का

 repeat र त्  कता  का  प्रावधान  किया यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  इसके  लिए  कितनी  ध

 गया  त्रौर

 वर्ष  1977-78  के  केन्द्रीय  बजट  में  कुल  कितनी  धनराशि  का  उपबन्ध  किया  गया

 झर  विभिन्न  राज्यों
 के लिए  इसका  gas  पृथक  ब्यौरा  कया  है  ?

 कित  तथा  राजस्व  शौर बे  किंग  मंत्री  एच ०  GA
 :  हां  ।

 चूंकि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  बजट  में  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  ऐसी  कोई

 व्यवस्था  नहीं  थीं
 इस  लिएं  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 7)  1977-78  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  कुल  20  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  विभिन्न  राज्यों
 में  इस  रकम  के  झावं  टन  का  निर्धारण  झभी  किया  जाना  है

 ।

 Assistance  from  the  U.S.S.R.

 Shri  Meetha  Lal  Patel:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and

 Banking
 be

 pleased
 to  state:

 (a)  whether  Soviet  Union  has  recently  given  an  assurance  for  providing  rouble  assis-
 tance  to  India;  and

 (b)  if  the  amount  of  assistance  to
 ८

 provided,  the  terms  and  conditions  thereof  and.
 how  will  it  be  utilized?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &

 (b).  Yes,  Sir.  An  agreement  was  concluded  between  the  Governments  of  the  USSR  and  India
 on  April  27,  1977  providing  for  a  loan  of  Roubles  250  million  for  the  development  of  the  ferrous.

 metallurgical  industry,  for  coal  mining  projects  in  the  Raniganj  and  Singrauli  areas  andfor  such
 other  projects  as  may  be  mutually  agreed  upon  between  the  two  Governments.  The  laon  is

 repayable  over  a  period  of  20  years  inclusive  of  a  grace  period  of  3  years  and  carries  an  interest
 rate  of  यदु  per  annum.

 Payment  of  Income-Tax  by  Shrimati  Indira  Gandhi  and  Her  Family  Members

 3667.  Shri  Raghavji:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  be
 pleased  to  state;

 (a)  the  detailed  statement  of  income  of  the  former  Prime  Minister  Smt.  Indira  Gandhi,
 her  sons  S/Shri  Sanjay  Gandhi  and  Rajiv  Gandhi  and  her  daughters-in-law  Smt.  Sonia  and
 Smt.  Maneka  Gandhi  for  the  last  three  years  as  per  Income-tax  Returns  submitted  by  them;

 (b)  the  source  of  their  income  as  per  their  statement  and  the  income  from  each  source,
 year-wise;  an

 (c)  the  year  upto  which  assessment  of  their  incomes  has  been  made  for  Income-
 Tax  purposes  and  which  of  them  have  bank  accounts  in  foreign  countires?
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 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  to
 t  of  Smt.  Indira  Gandhi,  S/Shri  Sanjay  Gandhi,  Rajiv  Gandhi (0).  The  information  in  15.0

 and  Smt.  Sonia  Gandhi  is  given  in  Annexures  A,  B,  &D.

 Smt.  Maneka  Gandhi  has  not  filed  any  return  of  Income-tax.

 St  ement—I ate  cd

 Shrimati  Indira  Nehru  Gandhi

 Assessment  Year
 Statement  of  Income

 1975-76  1976-77  1977-78

 85 (a)  Gross
 | हैं। (०९० हू ॥

 returned  87,512° 89  1,24,481°  32

 {b)  Source  of  income  as  per  statement  :

 (i)  Salary  34199° 0.0  34.225°  थ्  36,624*  0.0

 द्10*  10 (ii)  Government  securities  210°10  210°  50.0

 (iii)  Other  securities  .  .  1,081  *  1.0

 {iv)  Dividends  .  32243°  35  8,079°55*  8,126:  72*

 (v)  Interest  on  fixed  deposits  2,968:  75  3,125°00

 (vi)  Annuity  00  * 3,641 * 25  3:341*  25

 (vii)  Other  items  i.e.  Royalty  income
 and  dividend  income  from  units  §9,252°  88  *

 98,293  1*  74.0  76,178°  75

 श्  includes  dividends  on  Unit  Trust  of  India  which  for  earlier  years  have  been  shown
 alongwith  Royalty  income.

 ‘ToTAL  e  1,05-565' 85 85  87,512° 89  1,24,481+  32

 La
 deductions  claimed  under  Chapter

 ह  14,1  0  5,000°  00  5,000°00
 Tota  Income  91,419°85  82,510.00  1,519,481  +32

 a  ——___—

 (  ८)  (i)  Assessments  ave  been  completed  upto  assessment  year  1976-77.

 (ii)  There  is  no  information  available  on  record  with  regard  to  maintenance  of  any  bank
 account  by  Smt.  Indira  Nehru  Gandhi  in  foreign  countries.
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 Statement—II

 Shri  Sanjay  Gandhi

 Assessment  Year
 Statement  of  Income

 1974-75  1975-76  1975-76  1976-77
 Original  लि

 Revised

 4  a  59510  7 (a)  Gross  total  Income  returned  579327  90,460  57:691

 (b)  Sources  of  Income  as  per  statement:

 (i)  Salary  थ  .  ह  कै  48,000  50,600  44,500  *  Ady

 (ii)  Dividends  .  +  1,298  35,880  10,328  10,328

 (iii)  Interest  *  8,029  3,980  42279  42279
 Nil (iv)  Property  (Loss)  1,416

 Gross  total  income  returned  थ  57:557  90,460  57:691  59,107

 Less:  Deductions
 lai  शत

 under  Chapter
 4  e  नक  डि  11416  12,576  13,463  13,463

 डर

 Total  Income  45,644 77884,  44,228

 (c)  (i)  Assessments  have  been  completed  upto  Assessment  year  1976-77.

 (ii)  There  is  no  information  available  on  record  with  regard  to  maintenance  of  any  bank
 account  by  Shri  §  7  Gandhi  in  foreign  countries.

 Ole O47

 Shri  Rajiv  Gandhi

 Assessment  Year
 Statement  of  Income

 1975°76  1976-77

 (a)  Gross  total  income  returned  चक  33:593  36,677  36,057

 (b)  Sources  of  income  as  per  statement:

 (i)  Salary  e  py  333593  36,677  36,087

 (ii)  Dividends

 (iii)  Interest  py

 (iv)  Property  नक

 Less  deductions  claimed  under  ८02]  VIA  क  4,964  52079  16,412

 Total  income  e  e  *  e  28,629  31,598  209.045

 (c)  (i)  Assessments  have  been  upto  Assessment  Year  1974-75.
 (ii)  Tnere  is  no  information  available  on  record  with  re

 account  by  Shri  Rajiv  Gandhi  in  foreign  coun
 gard  to  maintenance  of  any  bank

 try.
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 Statement—IV

 Shrimati  Sonia  Gandhi

 Assessment  Year
 Statement  of  Income

 1974-75  1975776  1976-77

 (a)  Gross  total  income  returned  |  36,724  40,966  4:995

 (b)  Sources  of  income  as  per  statement:

 (i)  Salary  359538  29,200  833

 (ii)  Dividend  .  क्
 1,154  75138  1,828

 (iii)  Interest  e  32  199  375

 (iv)  Insurance  Commission  2,158  1,964

 [(v)  Capital  Gains  2271.0

 Total  Income  ia
 36,724  40,966  4,995

 Less  deductions  claimed  under  ‘Chapter  VIA  4.995 6,549  10,640

 Total  Income’  Nil 303175  395328

 _  रना

 (c)  (i)  Assessment  have  been  completed  upto  Assessment  Year  1976-77.

 (ii)  There  is  no  information  available  on  record  with  regard  to  maintenance  of  any  bank
 account  by  Shrimati  Sonia  Gandhi  in  foreign  countries.

 स्टेनलेस  स्टील  को  चादरों  पर  श्रायात  शत्क

 3668.  श्री  तुलसीदास  दासप्पा
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री यह
 बताने  की

 क्या  सरकार  स्टेनले  स्टील  की  चादरों  पर  वर्तमान  श्रायात  शुल्क  में  वद्धि  करने  के

 लिये  स्टील  रि-रोलर्सਂ  कीं  मांगों  पर  सहमत  हो  गई  a

 यदि
 तो

 क्या  यह  स्टेनलेस  स्टील  रि-रोलसें  के  प्रतिनिधियों  की  वित्त  मन्त्री  के  साथ

 हुई  बैठक  का  परिणाम है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बे  किंग  संत्री  एच०  UHo  :  शौर  सरकार

 x ~ co Ko ks I  स्टील  पर  श्रायात  शुल्क  के  बारे  में  विभिन्न  संगठनों  प्र  निकायों  से  श्रनैंच  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  जिनमें  कुछ  स्टील  री-रोलर्स  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  भी  शामिल  हैं  ।  भ्रनेक  संघों  के  प्रतिनिधि भी

 वित्त  मन्त्री  से  मिले  हैं  ।  भ्रभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  बाद  लिये  गये  निर्णय  घोषणा  जल्दी  कर

 दी  जायेगी
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 राज्य  व्यापार  निगम गम्  का  faa  व्यापार  में  योगदान

 3669.  श्रो  एस०श्रार०  दामाणी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  झौर  सहकारिता  मन्त्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  का  वर्ष  1976-77  में  भारत  के  जि  +
 व्यापार  में  कया  योगदान

 रहा  wie  विगत  वर्ष  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  क्या

 निर्यात  की  ऐसी  कौनसी  नई  वस्तुएं
 हैं  जिनमें  राज्य  व्याप

 काज  ह
 Told  गप  ने  इस  वर्ष  के  दौरान

 प्रमुख  रूप  से  सफलता  प्राप्त  की  श्रौर

 उक्त  वस्तुभ्रों  के इस  चालू  वर्ष  में  निर्यात  जारी  रहने  की  कया  सम्भावनाएं  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  र्पाति ६  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )
 :  1975-

 76  तथा  1976-77  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  निर्यात  एवं  प्रायात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे  :

 1975-76  1976-77 oo

 744  करी  ड  661

 299 158  करोड़  ६०७

 1976-77  में  राज्य  व्यापार  निगप  ने  निम्नजिबि  a  होत  पदों  का  निर्धात  किया  था  ।

 लकड़ी  का  मछली  बिज नी  के  चीनी  के  क्य्ब आ  |

 4s  11 उ  +
 निर्यात  नीति  के  ढांचे  में  रह  इए  राज्य  व्या  रार  करता  है  कि  वह  ऐसी  मदों

 के  अपने  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  कर  सकेगा  |

 खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  लह  TUE  का  निर्यात

 36  70.  थी  एस०  श्रार०  दामाणी  :  कया  बर्णिय्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता

 मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  गर-सरकारी  रूप  से  माल  भेजने  वालों ने  31

 माच  1971  को  समा-त  हुए  वर्ष  के  दौरान  श्रलग-श्रलग  फितनी  मात्रा  में  aar  कितने  मूल्य  के  लौह

 अयस्क
 का

 निर्यात  किया  तथा  गत  वर्ष  के  आंकड़ों  से  इन  झ
 कड़ों  की  तुलनीय  स्थिति

 ares  देशों  के  नाम  हैं  शौर  उनके  साथ  इघानधि  करारों  का  व्यौरा  AT

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  लौह  अयस्क  के  निर्वात  पर  कोई  रोक  लगाने  का  है
 अ्ोर  यदि  तो  इस  ६ थ  कपा  कारण  हैं  ?
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 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  (  1976-77

 के  दौरान  खरतिज  तथा  ary  व्यापार  निगम  तथा  गोवा  के  निजी  fara  द्वारा  लौह  श्रयस्क  के  निर्यात  गत

 वर्ष  की  उसी  अवधि  की  तुलना  में  इस  प्रकार हैं

 मात्रा  :  दस  लाख लाख  मो  ०  टन  में

 मुल्य
 :  करोड  रु०  में ब ा  टच

 ag  गोवा के  शिपसं  योग खनिजਂ  तथा  धातु

 व्यापार  निगम

 मलय मात्रा  चाला  मलय  मात्रा  मलय

 1975-76  11.  .  62  128.90  11  lo  84  8g  22.77  213.79

 1976-77  .  11.74  148.  85  11.30  86.00  23.04  234.  85

 )
 8

 भ
 भारत  से  लौह  श्रयस्क  का

 प्रायात
 करने  वाले  देश  ये  हैं  :  एशिया  में  दक्षिण

 तथा  पूर्वी पू पू  रोग
 में  जमन

 waarat  गणराज्य  तथा  पश्चिम ata  में  पश्चिम  तथा  मध्य-पुर्वे में

 कतार  |  दीर्घावधि  संविदाश्रों  के  ब्यौरे  बताना  लोकहित  में  नहीं  हैं

 इस  समय  उसी  कोई  प्रस्थापना  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगंम  द्वारा  निर्यात

 36  71.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार
 निगम

 ने  वष॑  1976-77  में  प्रत्येक वस्त  की  कितनी  मात्रा

 का  तथा  मल्प  का  निर्यात  किया  एवं  किस  देश  को  निर्धात  fear  तथा  ये  भ्रांकडे  गत  वर्ष  के  श्रांकडों  से  किस

 प्रकार  तुलनीय  हैं

 दीर्वावधि  sat  के  कितने  मूल्य  की  किस  किस  वस्तु  का  निर्यात  किया  जाता  है

 गौर  इसमें  से  कितना  निर्यात  व्र  के  दौरान  तद  अधार  पर  श्रौर

 नए  बाजारों  को  खोज  के  लिये  किस  प्रकार  के  प्रयास  किये  जा  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता  मंत्री  (att  मोहन  धारिया  )  :
 ग्रनुबन्ध

 1  के  रूप  में  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विगत  वर्ष
 की

 तुलना  में  1976-77 के  खनिज  तथा

 erg  व्यापार  निगम  द्वारा  विभिन्न  मदों  के  श्रलग  श्रलग  देशों  को  मात्रा तथा  मलय  सशक्त  दिये

 गए  हैं

 श्रतुबन्ध  2  के  रूप  में  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विदाझं क ेके  भ्राधघार पर

 तथा  तदर्थ  श्राधार  पर  निर्यात  दर्शाए गए  हैं
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 नए  निर्यात  बाजारों  का  पता  लगाने  खनिज  तथा  धातु  निगम  निरन्तर

 प्रयत्न  करता  रहता है  ।  इसमें  ये  शामिल  हैं  :  बाजार  खरीदारों  के  साथ  सीधा  सम्पक  स्थापित

 करना  तथा  ऐसे  नए  बाजारों  में  भावी  खरीदारों  को  परीक्षण  पोतलदान  |

 I faatn निन

 1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगस  द्वारा  अलंग-ग्रलग

 निर्यात

 भाता  दस  लाख  मी ०  टन

 मूल्य  करोड़  to

 लौह  ware
 a

 गन्तव्य  स्थान  1975-76  1976-77

 क

 मात्ना  मलय  मात्ना  मलय

 जापान  7.215  81.18  7.781  98.88

 gat  यूरोप

 रूमानिया  . 032  18  69  602  15  45

 चैकोस्लोवाकिया  .  403  72  498  53

 पोलैण्ड  0.  575  38  329  49

 बल्गारिया  1  8.  1  37  ——

 हंगरी  .  133  89  192  96

 289  53 जर्मनी  )

 य  गोस्लाविया  026  43

 उप-पोग  3.  261  2.  036 35.05  35  39

 अ

 To  यूरोप

 0.438  00  0.138  69

 जमनी  (To  0.228  2.49  0.239  72

 बेल्जियम  0.035  0.  28
 ee  ae

 उप-योग  0.701  7.77  0.377  41
 a

 0.441  4.90
 कए एएए एएए

 0.644  9.17
 क

 महा-योग  11.618
 ene  बल  wee

 128.90  148.  85 11.
 738
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 न्  नभ

 मे०

 मेंगनीज  अयस्क  मुल्य  लाख  to  लगभग

 1975-76  1976-77

 )

 मात्रा  मात्रा  मलय
 मृत्य

 ८

 1639.54 जापान  7.16  1422.  95  7.12

 स्पेन  0.  32  123  05  0  16  66.15

 दक्षिण  कोश्या  142  85  0  47.0  147.68

 चैकोस्लोवाकिया  27.0  63  79  0  29  119.10

 तन्य  0.68  227  05  24  111.82

 योग  76  1979  69  28  2084.  29

 वेराइटिस

 सऊदी  श्ररब  3,810  31.32  32,431  251  60

 ईराक  7,250  51.55  31,000  200  53

 ईरान  4,010  19.73  58,395  310  04

 ———  नन  6,000  37  87

 gars  800  17,200  85
 5.71  113

 अन्य  199  2.00  11,324  104  00

 योग  110.  31  1017  89 1,56,350

 चोट  के  निर्यात  14-1-76  सेही  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम से  मागी  कृत

 हुए  थे  ।

 (  इट

 To  —- — wait  ——  55  0.74

 बाक्साइट

 जर्मन  जनवादी  गणराज्य  2550

 ए  ee  EE  ाल  ह  3.0 12.0
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 लाख  मे
 ०

 मूल्य  लाख  रु०  (a1 )

 कोयला

 1975-76  1976-77

 बंगला  देश  3.  60  1432.43  2.74  684.71

 बर्मा  0.80  364.06  1  08  322  51

 *qlSara  का  0  77  141  19:

 नडेनमाकं  0  21  57  27

 फ्रांस  54  80  32

 एमन  —_———  20  50  99:

 जापान  ——  का  04  11  91

 एगणगाागग  22  61  75:

 बेल्जियम  नन नान  39  99  66

 *arfHcara  हनन  11  62  82

 योग  .  4.40  1796.  49  30  1573  13

 *लागत  भाड़ा/लागत  बीमा  भाड़ा  नाधार  पर  संविदाएं  ।

 faaca  11

 लोक  सभा  में  15  1977  को  पूछ  जाने  वाले  श्रतारांकित  प्रश्न  सं०  3671  के

 भाग  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  विवरण

 दोर्वावधि  संविदाश्रों  तथा  तदर्थ  प्राधार  पर  197  6-77  के  दौरान  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  द्वारा  किए  गए  निर्यात

 दीर्घावधि  ग्न्य

 मात्रा  मूल्य  करोड़  मात्रा  लाख  मूल्य  करोड़

 Yo  टन  रु०्में  मे०  टन  Ro F

 लौह  अयस्क  50.  00  60.00  67.00  88.  85

 मंगनीज  अ्रयरक  1  53  3.51  6.75  17.  33

 ाा  6.30  15.  73

 बराइट्स  1.56  10.  18

 मात्रा मे  ०  टन  मूल्य  लाख  रु०

 सित्लीमेनाइट  55.00  0.74
 ह

 a  ee  te  ee  नव  ्  नला
 2550,  00  3.12
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 15  1977  लिखित  उत्तर

 सीमाशल्क  धि
 eo. N

 के  विरुद्ध  शिकायतें

 3672.  Matra दव  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  हू  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  सीमाशुल्क  अधिकारियों  के  विरुद्ध  ऐसी  शिकायतें  मिली  हैं  कि  वे
 भिन्न-भिन्न  के  साथ  भिन्न-भिन्न  व्यवहार  करते  हैं  att  एक  ही  वस्तु  के  लिये  जुर्माना  भी

 समान  नहीं  होता  है

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  दिनांक 2  1977  के  में
 ाल  शीष

 से  छपे  समाचार  को  देखा  ्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  य्रौर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये

 या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  तौर  ब  किंग  मंत्री  एच०  एम ०  यात्रियों  के  असबाब

 की  सीमा-शुल्क  संबंधी  जांच  का  स्वरूप  तथा  यात्री  के  पर्यटक  उसके  असबाब  में  शल्क

 लगने  योग्य  वस्तुएं  होने  और  अन्य  संगत  पहलूओं  के  आ्राधार  पर  बदलती  रहती  जुर्माना  भी

 एक  समान  नहीं  हो  सकता  जो  संगत  काननों  के  उल्लंघन  के  गंभीरता  शौर  गरुता  के  ग्राधार

 पर  शझ्रलग-ग्रलग  प्रकार  से  लगाया  जाता  तथापि  जुर्माने  में  भिन्नताश्रों  को  भेदमूलक  नहीं  समझा

 जा  सकता है

 ~
 2  जलाई  1977  ब्लिट्ज  में  प्रकाशित  सम्पादक  के  नाम  एक  पत्न  सरकार

 को  जानकारी में  प्राया  है

 यात्लियों  के  श्रसबाब  की  तेज  गति  से  ्र  निर्बाध  रूप  से  निकासी  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  समय-समय  पर  अनेक  उपाय  किये  गये  जेसे  कि  सीमाशुल्क  कर्मचारियों  की  संख्या  में

 वद्धि  श्रसबाब  शौर  श्रन्य  संगत  नियमों  को  इनका  वरिष्ठ  श्रघिकारियों  द्वारा  ग्रघिक

 प्रभावी  पर्यवेक्षण  whet  इन  उपायों  की  सतत  समीक्षा की  जाती है  ।

 डाकघरों  में  छोट  बचत  लख

 3673.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  या  faa  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाकघरों  में  छोटे  बचत  लेखों  की  धिक  अधिक  अधिक  व्याज

 तथा  इसी  प्रकार के  उपायों  की  सहायता  से  वृद्धि
 की

 जा  रही
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा
 क्या

 है
 ?

 ax  विभिन्न
 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम  :

 अल्प  बचत  योजनाश्रों  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  है  भर  उन्हें  अधिक  झ्राकर्षक  ait  लोकप्रिय
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 July
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 बनानेਂ  के  लिए  समय-समय  पर  Wah Hay कदम  उठाये  जाते  पिछले  वर्ष  के  दौरान  किये  गये

 कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  गांवों  में  बचतों की  रकमें  जुटाने  के  काम  को  सरल  बनाने  के  विचार  से  सहकारी

 सहकारी  बैंकों  शौर  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  अपने  सदस्यों  ate  ग्राहकों

 की  आर  से  खांते  खोले  जाने  की  व्यवस्था  करने के  लिए  नियमों में  संशोधन  किया

 मया है  ।

 जमा  अ्ौरਂ  राष्ट्रीय  बचत  पत्नों  के  परिपक्वता

 मूल्यों  में  पहली  ग्रक्टबर, ८  1976  से  यथोचित  वृद्धि  कर
 दी

 गई  ताकि  उनसे

 उतना  ब्याज  मिल  सके  जितना  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  देते  हैं  ।

 (3)  पहली  1976  से  एक  नई  राष्ट्रीय  बचत  वार्षिकी योजना  शुरू  की  गई  है

 जिसके  श्रन्तगंत कोई  व्यक्ति  इकट्ठी  श्रथवा  किस्तों  में  रकम  जमा  करा  सकता  है

 शौर  इसके  बदले  उसे  सात  बि  तक  हर  महीने  रकम  मिलती  रहेगी  श्रौर  उसके

 बाद  उसे  कुछ  प्रीमियम  के  साथ  जमा  कराई  गई  सारी  रकम  अदा  कर
 दी

 जाएगी

 (4)  डाकघर  सावधि  जमा  खातों  में  धनराशि  जमा  कराने  वालों  परिपक्वता

 के  बाद  फिर  से  ज़मा  कराने  ्र  (a)  परिपक्वता से  पहले  खाता  बन्द  करने

 की
 श्रतिरिक्त  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ।

 (5)  रेल  तथा  डाक-तार  विभागों  के  पेंशन  भोगियों  के  लिए  डाकघर  बचत  बैंकों के

 माध्यम  से  पेंशनों  के  भुगतान  की  व्यवस्था  शुरू  की  गई  है
 ।

 (6)  एजेंटों  को  देय  कमीशन  की  दरों  में  पहली  1976  से  वृद्धि की  गई  है  ।

 (7)  डाकघर  बचत  बैक  के  खाताधारियों  को  उनके  खातों  में  कम  से  कम  200  रुपए

 की  रकम  जमा  रखे  रहने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  प्रयोजन  से  1973

 में  शुरू  की  गई  डाकघर  बचत  बैंक  इनामी  प्रोत्साहन  योजना
 को

 जारी  रखा  गया

 ay  में  दो  बार  इनाम  निकाले  जाते  हैं  ।  प्रत्येक  डटा में ी  लगभग  20  लाख  रुपए

 के  कुल  मूल्य के  11,000  से  श्रधिक  इनाम  निकाले  जाते  हैं  जिनमें  1  लाख  रुपए  का

 पहला  इनाम  शामिल

 बचत  योजनाओं  का  प्रचार  विभिन्न  माध्यमों से  किया  जाता  है  जैसे  ऑ्राकाशवाणी के

 रेडियो  स्पाट  ate  वाणिज्यिक  प्रसारण  सेवा  के  hd  समाचार  पत्नों  में

 रणिकाओं  att  पुस्तिकाओं  का
 बसों  पर  उपनगरीय  रेलों  पर  पट्टों  दारा  विज्ञापन  तथा

 प्रदर्शनियों att  मेलों  में  स्टाल  लगाना  ।

 Replacement  of  Sales-tax  by  single  point  tax/excise  duty/tax  at  the  source  of  preducticn

 3674.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue
 and  Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  order  to  bring  uniformity  in  the  sales  tax  and  save  the  traders  and  con-
 sumers  from  umnecessary  inconvenience  and  to  save  the  exc
 propose  to  levy  single  point  tax/excise  duty/tax  21  the  source  of  production  in  !lieu  of  the  sale

 essive  expenditure,  Government

 tax  levied  at  present;  an
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 वनिन

 (b)  if  so,  by  what  time  that  would
 be

 done?

 Th:  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  &
 Any  policy  to  make  changes

 in  th2  present  system  of  levv  of  sales  tax  would,  have  to  be  formulated  in  consultation  with  the
 (b)  Sales  tax  is  a  State  subject  of  taxation  under  the  Constitution.

 State  Territories.  The  Indirect  Taxation  Enquiry  Committee  under  the
 Finance  Ministry  is  reviewing  the  structure  of  all  the  indirect  State  and  local
 and  its  report  is  expected  by  December,  1977.  A  decision  in  regard  to  changes  in  the  structure
 of  Sales  tax  and  alt2rnative  sources  of  revenue  will  be  taken  in  consultation  with  the  States  and
 in  the  ligt  of  the  recommendations  of  the  Committee  referred  to  above,  as  early  as  possible.

 भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  कम्पनियों  को  धन  जसा  करने  के  बारे  में  जारी  किये  गय  निदेश

 3675.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  कम्पनियों  को
 धन

 जमा  करते के  बारे  में  कोई  नये

 निर्देश  जारी  किये  हैं  ;

 क्या  यह  निदेश  निवेश  कम्पनियों  पर  गैर-बैंककारी  कम्पनियों  पर  भी  लागू

 श्रौर

 यदि  तो  यह  निदेश  कम्पनियों  के  लिये  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होगा  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  अर  भारतीय

 रिजवें  बैंक  नें  सूचित  किया  है  कि  उसने  गैर-बैंकिंग  वित्तीय  कम्पनियों  जिनमें  निवेश  ऋण

 किराया-खरीद  वित्तीय  झ्रावासन  कम्पनियां  ate  परस्पर  लाभ  वित्तीय  कम्पनियां

 शामिल  तथा  विविध  गैर-बैंकिग  कम्पनियों  जिनमें  परम्परागत  चिटों  तथा  इनामी  चिटों/लाभ  श्रथवा

 बचत  को  चलाने  वाली  कम्पनियां  शामिल  निदेशों  का  एक  नया  सेट  जारी  किया  है  ।

 निदेशों  का  यह  नया  सेट  भारतीय  रिज  बैंक  ने  जनहित में  जारी  किया

 निदेशों का  उद्देश्य  है  कि  कम्पनियों  की  शुद्ध  निधि से  जोड़कर  श्रौर  कुछ  मामलों  में  जमाएं  स्वीकार

 करने  की  श्रवधि  को  सीमित  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार  की  गयी  astra  जमाश्रों  को

 कम्पनियों  द्वारा  पूंजी  जुटाना

 3676  *  वि ott  प्रसत्र  भाई  मेहता :
 क्या

 वित्त  तथा
 राजस्व

 झौर
 बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सात  कम्पनियों  को
 हाल

 में  323
 लाख  रु०

 कीं
 पूंजी  जुटाने  की  श्रनुमति दी

 गई

 यदि  तो  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 प्रत्येक  कम्पनी  को  कितनी  पूंजी  जुटाने  की  arate e  दी  गई
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 faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बे  किंग  मंत्र  (on  एच०  एम०  जी

 site  इन  कम्पनियों  के  नामों  तथा
 उनके  द्वारा  जुटाई  जाने  वाली  अनुमत  राशि

 का  व्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 कम्पनी का  नाम
 जुटाई  जाने

 बाली  पूंजी
 की

 संख्या  अनुमत  राशि

 107.  97

 इंडस्ट्रिल  परफ्यूम्स  लिमिटेड  25.  50

 भारत  बिजली  लिमिटेड  26.  67

 मध्य  प्रदेश  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  लिमिटेड  50.  00

 स्टेरीवेयर  लि०  94

 93 सरसन  इंडस्ट्रीज  WTo  लि०

 अजन्ता  ट्यूब्स  लि ०  102.00

 a  ee

 जोड़  323.01

 बेनिफिट  एण्ड  चिटफण्ड  arafaat

 3677.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व
 श्रौर  बेकिंग

 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कथित  कम्पनियों  फण्ड  पर  रोक  लगाने  अ्ौर

 जहां  कहीं  सम्भव  हो  उन  के  उन्मूलन  के  बारे  में  सरकारी  कार्रवाई  के  परिणाम  सन्तोषजनक  निकले

 श्रौर

 यदि  तो  अब  तक  के  परिणामों  का  ब्यौरा  कया  |

 faa  मंत्री  एच०  एस ०  :  शर  लाभ  कम्पनियों  सहित  चिट  फण्ड

 कम्पनियों  द्वारा  जमाएं  स्वीकार  किये  जाने  के  कार्य  का  भारतीय  feast  बैक

 1934  के  अध्याय  111  के  अधीन  मिले  अधिकारों के  श्रनुसार  भारतीय  fare
 बैंक  द्वारा

 किया  जाता  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  के  उपबन्धों

 का  उल्लंघन  करने  पर  उक्त  प्रकार  की  कम्पनियों  के  विरुद्ध  उसके  मुकदमे  की  कार्रवाई  श्रारम्भ  करने

 git  उसके  द्वारा  निषेधात्मक  श्रादेश  जारी  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  कुछ  कम्पनियों  ने  नई

 योजनाएं  करना  वन्द  कर  दिया  है  किन्तु  वर्तमान  का  काम  बन्द  करने  के  लिए

 समय  मांगा  झागे  रिज़र्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  ore  कम्पनियों  के  बारे  में  निषेधात्मक

 आदेश  जारी  किये  छब्वीस  कम्पनियों  के  विरुद्ध  मुकदमें  की  कार्रवाई  श्रारम्भ की  है  श्र  चौरानवें

 असय  कम्पनियों  को  कारण  बताशो  नोटिस  जारी  किये  हैं  ।
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 कलकत्ता  स्थित  aaa  ae  श्राफ  इंडिया  से  40  लाख  रुपये  का  श्रोवरड्राफ्ट

 3678.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  की  एक  कम्पनी  ने  जिसमें  भूतपूर्व  बैंकिंग  श्री  प्रणब  मुखर्जी  की

 परनी  का  निदेशक  होना  बताया  जाता  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  से  लगभग  40  लाख  रुपये  का

 आवरड्राफ्ट  प्राप्त  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 इसके  कार्यकरण  में  किन-किन  अन्य  श्रनियरि  कों  का  पता  चला  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  सेंट्रल  बैंक  are  इंडिया  ने  सुचित  किया  है  कि

 उसके  बैंक  में  ऐसे  किसी  प्रतिष्ठान  का  ऋण  खाता  नहीं  जिसमें  श्री  प्रणब  कुमार  मुकर्जी  की  पत्नी

 श्रीमती  मुकर्जी  निदेशक  श्रथवा  भागीदार  है  ।

 site  प्रशन  नहीं  उठता  ।..

 शिवरामन  समिति  की
 सिफारिश

 3679.  श्री  Fo  ए०  राजन

 श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विभिन्न  कपड़ों  के  उत्पादन  के  लिये  हथकरवा  क्षेत्र  को

 दिया  गया  संरक्षण  प्रभावी  रूप  से  प्रवतित  नहीं  किया  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  कां  विचार  क्षेत्र  को  बचाने  के  लिये  शिवरामन

 समिति  की  सिफारिश  को  प्रवर्तित  करने  हेतु  तत्काल  कदम  उठाने  का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  (  श्री  मोहन  धारिया  :  तथा

 :  श्रारक्षण meat  के  कुछ  उल्लघनों
 की

 सुचना  मिल  रही  है  श्रौर  राज्य  सरकारें  इन  उल्लघनों

 के  सम्बन्ध  में  श्रारक्षण  के  उपबन्धों  के  कार्यवाही कर  रही  है
 ।

 तथापि  श्रारक्षण

 का  पालन  श्रौर  श्रधिक  प्रभावी रूप  से  किया  जाना  जरूरी  राज्य  सरकारों से  भ्रतुरोध  किया

 जा  रहा  है  कि  वे  भर  अधिक  wah  रहें  ्र  इन  आरक्षण  श्रादेशों  का  कठोरतर  कार्यान्वयन  सुनिश्चित

 करें  ॥
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 श्रनबिका  हथकरघा  कपड़ा

 3680.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  देश  भर  में
 कपड़े  का  भारी  स्टाक  श्रनबिका

 पड़ा  gat  है  ।

 ory  गेरा यदि  तो  तत्सम्ब  rat  कपा  है  श्र

 क्या  सरकार  का  विचार  रक्षा  एवं  अन्य  सरकारी  विभागों  को  हथकरघा  कपड़ा  खरीदने

 को  कहने का  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  :  हथकरघा

 उत्पादों  के  भारी  मात्रा  में  जमा  हो  जाने  की  सुचना  फरवरी  1977  में  मिली  थी  ।  इस  माल  को

 1977  के  दौरान  20  प्रतिशत  छुट  देकर  निकाल  गया  है  wa

 बड़ी  मात्रा  में  जमा  माल  को  कोई  सुचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 -  ता  विभाग  भी  मिल  कपड़े हथकरघा  क्षेत्र  को  सरकारी  विभागों  की  जित  में

 की  aaa  के  श्रधिकाधिक  भाग  को  उत्तरोत्तर  पुरा  करते  में
 समये

 बताने  के  लिए  पहले  ही

 कार्यवाही  श्रारम्भ  की  जा  चूकी  है  ।

 TT YAT  के  लौह  श्रयस्क  तथा  मं  गनीच  उत्पाद  के  व्यापार  का  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम

 के  माध्यम से  किया  जाना

 3681.  श्री  Usaret 2  फेलीरों  क्या  वाणिज्य  तथा
 नागरिक  ga  शर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  गोझा  के  लोह  श्रयस्क  तथा  मैंगनीज  उत्पाद  के  सभी

 निर्यातों  को  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ae  सहकारिता  मंत्री  सोहन  धारिया  )  :  मैगनीज

 का  समग्र  जिसमें  गोगा  का  मैंगनीज  श्रयस्क  भी  शामिल  पहले  से  ही  खनिज  तथा  धातु  व्यापार

 निगम  के  माध्यम  से  ही  किया  जाता  है  ।

 के  लौह  श्रयस्क  के  निर्यात  को  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  माध्यम से  ही  मार्गीकृत

 करने  की  कोई  प्रस्थापना  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 समिस्र-मिन्न  देशों  के  साथ  व्यापार

 3682.
 थी  प्रसन्न भाई  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूरि  te  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  में  परिवर्तन  होने  के  कारण  भारत  ate  भिन्न-भिन्न  देशों  के  बीच  व्यापार
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 tt  ee

 यदि  at  गत  ata  मह  दीनों  के  दोरान  कुल  कितना  घाटा  हुआ  भ्रथवा  व्यापार  में

 कितनी  कमी  श्राई  ate  किन-किन  देशों  के  साथ  ब्याप ६  ह  र
 में

 कमी
 हैं  ;

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;  श्रौर

 उनके  साथ  व्यापार  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पाति ्  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  :  से  :

 कुल  व्यापार  में  गिरावट  स अरार  सरकार  में  परिवतेन  के  बीच  कोई  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 विदेश  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  अयतत  EAA  सरकारी  ates  झर्रैल-मई  1977  की  अवधि

 के  लिए  1976 के  उन्हीं  महीनों से  तुलना  करने  पर  देश  से  हुए  निर्यात  4  प्रतिशत  अ्रघिक  रहे

 हैं ग्रोर  17  प्रतिशत  कम  रहे  हैं  विदेश  व्यापार  के  देशवार  झ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  | 1 11]

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  सभी  देशों  के  साथ  व्यापार  सुधारा  तथा  संबधित  किया

 जाए ।  इस  प्रयोजनार्थ  श्रनेक कदम उठाये कदम  उठाये  गये  जिनमें ये  शामिल  हैं  ;  संयुक्त  श्राधिक  wat

 की  विदेशों  में  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  निर्यात  क्षमता  वाले

 क्षेत्रों  तया  निर्यात  मदों  का  पता  लगाना  श्रौर  श्रन्य  निर्यात  संबंधन  उपाय  जसे  शुल्क  नकद मुश्रावजा

 निर्थात  वित्त  की  क्वालिटी  नियंत्रण  are  श्रायातित  तथा  घरेलू  निविष्ट  साघनों

 की  सप्लाई  ।

 श्रायकर  श्रधिकारियों  द्वारा  छापे

 3683.  ail  प्रसन्नभाई  मेहता  :

 श्री  निहार  लास्कर  :

 क्या  वित्त तथा  राजस्व att  बेकिंग  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  झ्रापात-स्थिति  समाप्त  करने  के  पश्चात  श्रधिकारियों  ने  छापे  मारना  बन्द

 कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  !

 क्या  वे  प्रायकर  के  छापे  विगत  काल  में  ग्रांध्र  तमिल  नाड़  कर्नाटक
 राज्यों

 में  नहीं  मारे  गये  थे
 ;

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  समूचे  देश  में  ऐसे  छापे  मारने  का  है
 ?

 किल  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  नही ं।

 (a)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 |
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 विगत  समय  में  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  राज्यों  में  भी  छापे  मारे  गये  थे  ।

 वर्ष  1975-76  तथा  1976-77  के  दौरान  तलाशी  लेने  तथा  माल  पकड़ने  के  मामलों  संख्या

 निम्नानुसार  है
 वाण

 1975-76  1976-77

 148 प्रदेश  105

 कर्नाटक  65  105

 152  269 तमिलनाडु
 ना

 जहां  उचित  समझा  जाता  तलाशी  लेने  तथा  माल  पकड़ने  की  कार्यवाही  श्राय-कर

 प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाती  है  ।

 ATTA-HAAT  व्यापार

 3684.  श्री  झ्रार०  पी०  स्त्रामीनाथन  :  कया  वारिणज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1976  में  भारत-जमंन  व्यापार  दुगुना  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  ;

 sem  किन-किन  देशों  के  साथ  व्यापार  दुगुना  हो  गया  है  ;

 जिन  देशोंके  साथ  भारत के  व्यापार  में  श्रभी  तक  सुधार  नहीं  gat  है  उन  के  साथ

 व्यापार  बढ़ाने  हेतु  सरकार  कपा  कार्यवाही  कर  रही  है  ;  अर

 {
 \  क्या  उन  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  कोई  नये  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथा

 MTLa-TAAT  व्यापार  1976-77  फरवरी  )  के  1975-76  की  उसी  श्रवधि  की

 तुलना  में  10  प्रतिशत  बढ़  गया  है  ।

 निम्नोक्त  देशों  के  साथ  हमारा  व्यापार  दुगुना  हो  गया

 श्रपर  पश्चिम  इ  थो

 हांगकांग  लाश्रोस  तथा  वियतनाम ।

 (a)  सभी  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  उठाए  जा  रहे  कदम  ये  हैं  :  बाजार

 सर्वेक्षण  बिक्री  प्रतिनिधिमंडल  भारतीय  प्रदर्शनियां  अ्रत्तर्राप्ट्रीय  प्रदश  नियों

 में  भाग  वाणिज्यिक  सुलम  ऋण  व्यायार  करार  सरकारी  स्तर  पर  व्यापार

 वार्ताएं  ग्रन्तर्रा  ट्रीय  के  लिए  टैंडर  निर्यात  संवर्धन  संगठन  के  खोलना
 कतिपय  पश्चिम  यूरोपीय  देशों  के  साथ  वाणिज्यिक  विकास  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  उत्पाद  श्रनुकूलन

 पव  युरोप  में  रुपया  व्यवस्था  वले  देशों  के  साथ  प्रतिवर्ष  वर्धित  स्तर  पर  व्यापार  यो  जनाग्रों
 को  श्रन्तिग  रूप  निर्यातकों  को  विभिन्न  प्रोत्सहन  क्वालिटी  नियंत्रण  तथा  उत्पादन  भ्रन्तनिविष्टों
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 को  मानीटर  हमारे  वाणिज्यिक  मिशनों  के  जरिए  विदेशी  व्यापारियों  तथा  सरकारों  के  साथ

 उच्च  स्तरीय  सम्पकों  को  प्रोत्सा  करना  श्रौर  हमारे  वाणिज्यिक  मिशनों  तथा  अन्य  स्रोतों  क  जरिये

 जानकारी  THA  करना  तथा  उसका  प्रसार  करना  ।

 जी  नहीं

 aq  1977-78  के  दौरान  faa

 36  85.  श्री  धमंवीर  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1977-78 के  दौरान  इंजीनिर्यारग  का  हथकरघा  सिंथेटिक

 वस्त्र  मशीनी  अजार  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  का  निर्यात  की  टेलीफोन

 उपकरण  तथा  ऊनी  बने  हए  कपड़ों  के  निर्धात  के  लिये  वर्तमान  सरकार  ने  कितना  लक्ष्य  रखा  है  शौर

 वर्ष  1977-78  की  पहली  तिमाही  के  दौरान  उपरोक्त  वस्तुग्नों  का  वास्तविक

 निर्यात  कितना  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  निर्यात

 लक्ष्य  HET  उत्पाद  समूहों  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  किए  जाते  |  1977-78  के  लिये

 इंजीनिपरी  माल  वस्त्र  मशीनी  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  के  निर्यात  टेलीफोन

 उपस्कर  शामिल  के  निर्यात  लक्ष्य  अ्रस्थायी  रूप  में  625  से  650  करोड़  रु०  तक  श्रौर  वस्त्रों

 संश्लिष्ट  वस्त्र  तथा  ऊनी  निटवियर  शामिल  के  निर्यात  लक्ष्य  745  से  755

 करोड  रु०  तक  रखें  गये  हैं  ।

 |  ख ्  स  समय  1977-78  की  पहली  तिमाही
 के  सम्बन्ध  में  वस्तुवार  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं

 हैं

 वस्त्र  व्यापार  में  मन्दी

 3686.  श्री  Sto  बी०  चन्द्रगौडा
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकरिता  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 /  कया  वस्त्र  व्यापार  विशेषकर  दिल्‍ली  मन्दी  ors  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण
 हैं  और  दिल्‍ली  में  कितने  वस्त्र  एककों  को  बन्द  कर

 अर दिया  गया  है

 सिले-सिलाये  वस्त्रों  के  व्यापार
 को

 निर्यात  प्रयोजन  हेतु  प्रोत्साहन  देने  के  बारे
 में  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रथवा  करने  का  विचार
 ?

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता मंत्री  मोहन  धारिया  )  :  तथा

 विदेश  स्थित  बाजारों  में  मांग  में  गिरावट  ort
 की

 वजह  से  परिधानों  के  व्यापार में  मंदी  श्राई  है  ।

 नहीं  होती परिधान  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  किसी  लाइसेंस  की  tela  t  ait  अन्यथा
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 भी  सभी  एकक  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  पास  पंजीयित
 भी

 नहीं  इसलिए  afc  एककों  के  बंद  होने

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  |

 कतिपय  महत्वपूर्ण  प्रायातकर्ता  देशों  द्वारा  परिधानों  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्धों

 को
 समाप्त  कराने  के  लिए  प्रयास  कर  रही  है

 ।  सझ  रा०
 wader  ने  हाल  में  सुती  हथकरषा

 घानों  पर  से  प्रतिबन्ध  हटा  लिए  हैं  ।  इसके  परिधानों  के  निर्यात  उत्पादन  को  बढ़ाने की  दृष्टि

 से  सरकार ने  श्रलग  से  एक  परिधान  निर्यात  संवर्धन  परिषद  गठित  करने  का  विनिश्चर्य  किया है
 ।

 हथकरघा  बुनकर

 3687.  श्रो  डी०  बी०  चन्द्रगौडा :  क्या
 ला

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  और
 सहकारिता

 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  वर्ष  के  दौरान  हथकरघा  बुनकरों  की  सुत  की
 श्रनुमानित

 मांग  क्या  थी  श्रौर  उन्हें

 वास्तव  में  कितना  gat  सप्लाई  किया  गया  ;

 हथकरघा  बुनकरों  को  उचित  मूल्यों  पर  सुत  की  उचित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  हैं  ;

 उस  वर्ष  के  दौरान  इस  क्षेत्र
 की

 बेकार  पड़ी  क्षमता  कितनी  थी  श्रौर  उसके

 परिणामस्वरूप  कितने  व्यक्ति  बेरोजगार  हो  श्रौर

 इन  बुनकरों  को  लाभ  कर  मजूरी  देना  सुनिश्चित  करने  हेतु  श्राग  क्या  काय  वाही  करने  पर

 विचार  किया  गया  है
 १

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  तर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )
 :  1976  के

 ag  में  मिलों  ने  हथकरघा  बुनकरों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  23.3  करोड़  कि०  WTo  हैंक  धागा

 दिया  था  |  इस  उद्योग  के  बहुत  ज्यादा  विेन्द्रीकृत  होने  के  कारण  अर  कार्यकाल  में  विभिन्नता  होने

 के  कारण  मांग  का  ठीक-ठीक  अन मान  लगाना  संभव  नहीं  है

 बुनकरों  को  धागे  की  पर्याप्त  सप्लाई  प्राप्त  करते  में  कठिनाई  अ्रनुभव  होने  की  कोई

 सूचना नहीं  मिली  है  ।  परन्तु  गत  कुछ  समय  से  धागे  की  कीमतें  बढ़  रही  हैं  ।  सरकार ने  इस

 स्थिति का  सामना  करने  के  लिए  सूती  तथा  मानव  निर्मित  रेशों  की  भारी  पावाश्रों  का  निर्यात करके

 मिलों  द्वारा  उनके  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  श्रतेक  उपाय  किए  हैं  श्रतिरिक्त  सरकार  ने

 राष्ट्रीय वस्त्र  निगम  की  सरकारी  कताई  मिल  ara  एसोसिएशनों  के  प्रतिनिधियों  से  हाल

 ही  में  बातचीत  की  gate  वे  हथकरघा  बुनकरों  को  उचित  कीमतों  पर  विपुल  मात्रा  में  धागा  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  ate  यदि  मिलों  से  सीधा  वितरण  करने  हेतु  श्नावश्यक  हो  यार्न  डिपों  खोलने  के  लिए
 भी  सहमत  हो  गए  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  में  क्षमता  के  उपयोग  की  मात्ना  का  तूमान च्  नहीं  लगाया  जा  परन्तु
 यह

 पता  है  कि  माल
 की

 मांग  मौसमी  होने
 के

 कारण
 आर

 wer  कारणों  से  मजबूरन  बेकारी  की  कुछ
 तो  होती ही  हैं  विशेष  गहन  तथा  निर्यात  परियोजनाओं के  areas  किए  जाने  के
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 स्वरूप  प्रौर  ऋण  व्यवस्था  तथा  बिक्री  व्यवस्था  में  सुधार दे
 लिए  किए

 गए  प्रबंधों  के  कारण

 बेकार  क्षमता  कम  होती  जा  रही  है  ।  इस  क्षेत्र  को  हैंक  धागे  की  git = ग  गत  कुछ  वर्षों  से  वृद्धि  हो

 रही है  इससे  भी  पता  चलता  है  कि  करघे  अधिक  क्रियाशील हैं

 )  विभिन्न  विकास  कार्यक्रप  aces  किए  गए  हैं  जिस  में  श्रत्तर्साधनों  की  नियमित  सप्लाई

 श्रौर  हथकरघा  उत्पादों  के  विपणन  की  संम्भावनाशओं  में  सुधार  करना  शासिल  a
 थ  ।  इनका  मंजरी

 के  स्तर  पर  श्रनकल  प्रभाव  पड़ते की  आ्राशा  है  ।

 अशोक  होटल  में  aAAaaict  टावर  में  रेस्ट

 368  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  दिमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि

 wat ह  टल  में  घूमने  वाली  टावर  में  wets क्या  भारत  विकास  निगम
 ने

 के  निर्माण  सम्बन्धी  बिक  प्रस्ताव  का  पनरीक्षण  किया  है  ;  शर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 पर्थटन  WIT  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  ate  (q)  प्रशोक  होटल  में ba
 निर्माण  की  प्रस्तावित  परियोजना  कार्यान्वयन  को  साधनों  की एक  रिवाल्विंग  टावर  रेस्टोरेंट

 कमी  तथा  अरन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  स्थगित  कर  दिया  गया  हैं

 कनाडा  को  निर्यात  में

 3689.  at  क०  क्या  वारिणिज्यर  तथा  नागरिक  गति  और  सहकारिता मंत्री  यहू  अताने

 की  कग  करेंगे कि

 क्या  हाल  के  गत  वर्षों  में  कनाडा  को  भारत  के  नियत में  सराहनीय  वृद्धि g  हुई

 >  id यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथाਂ

 हाल म
 कनाडा  को  निर्यातों

 में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  भारत  !  निर्यात  1975-76 में  42.36

 करोड़  रु०
 के

 थे  जो
 1976-77

 में  बढ़कर  48.  39  करोड़  रुपये  के  हो  इस  प्रकार उनमें  लगभग
 14  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  ।  जिन

 मदों  में  वृद्धि  हुई  वें  हैं
 :

 तिलहन  एवं  फुटवियर  सहित

 चमड़ा  वस्त्र और  धात  निमित  माल  ।

 दिल्‍ली  में  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  यात्रियों  की  ata

 3690.  श्र  पो०  जी ०  मावलंकर  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  यह  सच  है  कि  दिलती  में  इंडियन  एयरलाइस  अब  मुख्य

 उ  बा  राष्ट्रीय  ग्रान्तरिक
 ry  स

 मुख्य  मार्गों के  लिए  उन  बुकिंग  नहीं  कर  रही  है  जो  एयर  इंडिया  के  बोइंग  विमान  स  यात्रा

 करना  चाहते  हैं  ;
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 यदि  at,  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं

 =r siz.  ए sf  नग  ्य  यरलाइन्स  प्रौर  एयर  इंडिया को क्या  बुकिंग  को  इस  प्रकार  बन्द  कर  देने
 से

 वित्तीय  हानि  हुई  है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  बुकिंग  करने  की  पुरानी  प्रथा
 को

 करने  का  है  जिससे

 राजस्व  में श्र  होने  वाली  हानि  को  कम  किया  जा  सक े?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :  नहीं  ।  श्रंतर्देशीय

 मार्गों  wale  बम्बई  दिल्ली  बम्बई  कलकत्ता  तथा  बम्बई  मद्रास  पर  एयर  इंडिया

 की  धारिता  की  बिक्री  इंडियन  एयरलाइन्स  करती  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 quant कों  की  टे नग  प्द्ब्ग्ग  +-  ॥"  2 वार  संख्या

 3691.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  Wea  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975,  1976  भ्रौर  1977  के  पहल  महीनों  में  भारत  में  कुल  कितने  विदेशी

 पर्यटक  ;

 ये  पर्यटक  किन-किन  देशों  से  oe  ;

 भारत  में  यह  पर्यटक  श्रौसतन  कितनी  श्रवधि  के  लिये  रुके  a  उन्होंने  सामान्यतया

 किन-किन  ऐतिहासिक  रुचि  ौर  रमणीक  दृश्य  के  स्थलों  की  यात्रा  त्रौर

 इस  safer  के  दौरान  उन  से  ay-qit  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  हुई
 ?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  1975,  1976,  तथा

 1977  के  पूर्वाध में  भारत  भराये  अंतररष्ट्रीय  पयंटकों  की  कुल  संख्या  नीचे  दी  गयी है
 —a

 ay  भारत  प्रान  वाले  पयटकों

 की  संख्या

 1975  465,275

 1976  533,951

 1977  fe उरी  or \
 )  282,449

 =

 1975,  1976 के  वर्षों  तथा  1977  की  पहली  तिमाही  में  भारत

 श्राने  वाले  भ्रंतरराष्ट्रीय  पर्यटकों
 की  राप्ट्रिकृत-वार संख्या  में  दी  गयी  है  ।  प्रि्यालय

 में  रखा
 देखिए  संख्या  लिज  टी  1977

 की  दूसरी  तिमाही
 के  राप्ट्रिकता-वार

 पाश वा  द  ह aut  २
 भ्रभी  की  जानी  है  ।
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 1975  तथा  1976  के  wie  पर्मटकों  के  भारत  में ठहरने  की  श्रौसत

 अवधि  27.  1  तथा  27,  2  दिन  थी  I ANI NNIYQ TA We Pa  पर्यटकों  द्वारा  घूमे  गये  ऐतिहासिक रुचि

 तथा  प्राकृतिक सौंदर्य  के  स्थानों  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।  [aerate  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  77 ]  बाद  के  काल  में  ठहरने  की  अवधि  के  बारे
 में  सुचना

 परिकर्लित की  जा  रही  है  ।

 |

 1975  तथा  1976  में  पर्यटन  से  104.  2  करोड़ तथा  225.0  करोड़  रुपये

 विदेशी  मुद्रा  की  arr  होने  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ।  1977  के  पूर्वार्ध  के  लिएं  पर्यटन  से  हुई

 विदेशी  मुद्रा  की  झाय  का  wafers  ग्रनमान  119.  0  करोड़  रुपये  लगाया  गया  है

 श्रीनगर  न्य इवा  को  अग्तरराष्ट्रीय  हवाई  बदलना

 3692.
 डा०  करण  fag  :  क्या  पयंटन  श्रौर  नागर  घिमानन  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंग

 कया  श्रीनगर  हवाई  ae  को  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  में  बंदेलने  का  कोई  प्रस्ताव

 में  Wa  तक  क्या
 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  कि  |  ia  wu  क्या  प्रगति  हुई  है

 |

 e  ite  नागर  विभानंत  wat  पुरुषोत्तम  कौशिक  (*)  फिलहाल ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  |

 प्रश्न नहीं  उठता  |

 दशा  पयटन

 नम  २  2.

 3693.  Sto  wut  सिंह  :  क्य  पंयंटन  नागर  antaat Adt act  यंह  बेताने
 की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  देशी  पर्यटन  के  महत्व  को  देखते  हुए  प्रमुख  धार्मिक  तीर्थ  स्थानों

 में  तीथ॑  यात्रियों  के  लिए  सुविधाओं  में  सुधार  करने
 के

 लिये  विशेष  प्रयास  करने  का

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पर्यटन  झर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  (#)  त्रौर
 तीर्थ  यात्रियों

 के
 लिये  प्रमुख  धार्मिक  केन्द्रों  पर  सुविधाएं  प्रदान  करनें  के  साथ-साथ  ऐतिहासिक  एवं  पुरातात्विक

 महत्व  तथा  रमणिक  प्राकृतिक  दृश्य  के  स्थानों  पर
 भी

 यात्रियों  के  लिये  सुविधायें  प्रदान  करने  का  सरकार

 का  प्रयत्न  होगा
 ।

 इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कि
 कौन-कौन

 से

 प्राकृतिक  एवं  धार्मिक  महत्व  के  स्थानों  पर  विकास  कार्य  श्रारम्भ

 कियां  जाये  ake  सार्वजनिक  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  चुने  हुए  स्थानों  पर  किस  प्रकार  ate  किस  वर्ग  की
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 पयंटन  सुविधायें  उपलब्ध
 करायी

 राज्यवार  झ्राधार  पर  एक  पर्यटन  संभाव्यता  सर्वेक्षण  हाथ  में

 लेने  का  प्रस्ताव  ।  छठी  योजना  की  स्कीमों  को  तैयार  करने  की  तंयारी  के  रूप  में  चालू  वित्तीय  भ

 में  ही  इस  सर्वेक्षण
 को

 हाथ  में  लेने
 a

 पूरा  करने  प्रस्ताव  है
 ?

 जनता  को  जसा  राशियों  पर  ब्याज  की  दरे  कम  करने  के  लिये  कस्पनियों  का  fia

 9694.  श्री  डी०  डी०  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  कम्पनियों  ने  जनता  की  जमा  राशियों  पर  ब्याज  की  दरें  कम  करने  का  निर्णय

 किया

 यदि  तो
 कया  इस

 से
 मध्य  वर्ग

 की
 बचत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा

 ?

 वित्त  मन्त्री  एंच०  एस०  गर  बैंकिंग  ढारा  स्वीकार  की
 गई

 जमाओं  पर  उनके  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  नियमन  न  तो  गैर  बैंकिंग  गैर  वित्तीय

 कम्पनियों  के  मामले  में  कम्पनी  क़ो  स्वीकार  नियम  19.75  के  द्वारा  किया  जाता  है

 aire  न  ही  गैर  बैंकिंग  वित्तीय  श्र  विविध  गैर  बैंकिंग  कम्पनियों  को  भारतीय  fears  बैंक  द्वारा  जारी

 गये  निदेशों  के  अधीन  fore  बैंक  द्वारा  किया  जाता  फिर  भी  feat  बैंक  ने  सुचित

 कियां है  कि  सर्माचार  पन्नों
 के  माध्यम  से  उसके  ध्यान  में  यह  वात  ore  हैं  कि  कुछ  बड़ी-बड़ी गैर  वित्तीय

 कम्पनियों
 ने जम श्  सर  ब्याज

 नी
 द्र  में

 श्राधे  प्रतिशत
 से  एक  प्रतिशत  तक

 की  की  है

 बैंक  जमाश्रों  Fy  at  में  गैर  बैंकिंग  कम्पनियों  द्वारा  जुटाई  गई  मात्रां  की  राशि

 थोड़ी  इसलिए  कुछ  गैर  बैंकिंग  गैर  वित्तीय  कम्पनियों  ढारा  ब्याज.की  दर  में  किये  गये  परिवर्तन

 से  मध्यम  वग  की  जमाझ्रों  पर  उल्लेखनीय  प्रभाव  पड़ने  की  अ्राशा  नहीं  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगस  श्र  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  विलय

 36
 95.

 श्री  डी०  Sto  देसाईं  :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  नागरिक  पूति  श्रौर
 सहकारिता

 मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  site  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  एक  निगम  के

 रूप  में  विलय  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यां  अर

 सरकारी  माध्यम  से  aaa  करने  के  लिए
 दो

 पृथक्‌  निगम  का  क्या  कारण  =?

 वाशिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता  मन्त्री  मोहन
 :

 जी  नहीं ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  तथा  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  के  कायें  क्षेत्र  सुनिर्धारित
 तथा  अलग-ग्रलग  हैं  ।

 कारोबार
 की

 मात्रा  तथा  विशिष्टताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इनमें  से  yap
 द्वारा  संभाली  जा  रही  वस्तुएं  निश्चित  हैं  तथा  उनके  कार्य  न  तो  एक at के  ba’

 द  ि  प्तप्ल  में  ard  ्र
 न

 उनका  कोई  टकराव  ही  है  ।
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 3696.  श्री  एम  कल्याण  सुन्दरम
 :  क्या  c qgqeq  ale  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  सेलम  के  एक  श्रौद्योगिक  केन्द्र  के  रूप  में  बढ़ते  हुए  महत्व
 को

 ध्यान  में
 रखते

 हुए  जिले  में  एक  असैनिक  हवाई  as  का  निर्माण  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया है  ?

 पयंटन  श्रौर  नागर
 विमानन  मन्त्री

 पुरुषोत्तम
 ः  जी  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Forward  Marketing  in  Cotton,  Wheat  etc.

 698.  Shri  Dharamsinhbhai  Patel  ;  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Suppli  i es  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  introduce  on  regular  basis  forward  marketing  ‘in

 cotton,  wheat,  oilseeds,  silver,  coconut,  parched  paddy  provision  in  the  country  and  ्  so,  when

 and  how;

 (b)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Governmént  so  far  iri  regard  to  forward

 marketing;  and

 (c)  whether  representation  have  been  received  for  introducing  forward  marketing  and

 if  so,  from  whom  and  from  where  these  representations  were  received  as  also  the  dates  on

 which  these  were  received  and  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia)  (a)  There  is  at  present  no  such  proposal  under  consideration  of  the  Government.

 (b)  Forward  Marketing,  is  regulated  by  the  Forward  Contracts  (Regulation)  Act,  1952.
 The  Forward  Markets  Commission,  a  statutory  organisation  under  this  Ministry,  is  responsible
 for  the  administration  and  enforcement  of  the  provisions  of  the  FC(R)  Act,  1952  and  it  regulates
 forward  marketing  in  various  commodities.  There  is  an  Enforcement  Directorate  under  the

 Forward  Markets  Commission  for  checking  and  taking  action  to  curb  illegal  trading.

 (c)  The  details  of  the  representations  are  given  in  the  statement  at  Annexure.  (Placed
 in  the  Library  see  No  L.T.—717/77}..  The  representations  received  careful  consideration,
 in  consultation  with  and  advise  of  the  Forward  Markets  Commission,  Bombay.

 Modernisation  of  Aerodromes

 Shri  Dharamsinhbhai  Patel  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Avia-
 tion  be  pleased  to  state:

 (a)  the  expenditure  proposed  to  be  incurred  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  on  the  moder-

 nisation  of  aerodromes  for  enabling  the  big  aeroplanes  to  land  and  take  off  from  these  aero-

 dromes;

 (b)  the  expenditure,  out  of  it,  incurred  on  Porbander,  keshod,  Rajkot,  Jamnagar,  Bhav-
 nagar,  Bhuj  aerodromes  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  and  when  the  remaining  expenditure
 would  be  incurred  as  also  the  items  of  work  on  which  it  would  be  incurred;  and

 (c)  whether  there  is  a  scheme  for  the  continued  use  of  keshod  and  Porbander  aerodromes
 during  the  monsoons  also  and  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  for  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kausbik)
 The  expenditure  proposed  to  be  incurred  during  the  Fifth  Five  Year  Plan  period  on  the

 smodernisation  of  the  airports  in  the  country  is  Rs.  86.95  crores  approximately.
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 (b)  The  expenditure  so  far  incurred  on  Porbander,  Keshod,  Rajkot,  Jamnagar,  Bhavnagar,
 and  Bhyj  aerodromes.  during  the  5th  Five  Year  Plan  is  Rs.  46.52  lakhs.  During  he  ६४
 maining  portion  of  the  Fifth  Plan  period  an  expenditure  of  Rs.  45:95  lakhs  is  anticipated  to  be,
 incurred  on  buildings  for  Non  Directional  Beacons  at  Bhavnagar  and  Bhuj,  provision  of  jeeps,
 am  ulances,  fire  tenders  at  all  the  six  aerodromes  mentioned  and  for  resurfacing  of  runway  at,
 Rajkc  yt.

 (0)  Existing  Indian  Airlines  ति
 during  the  monsoons  also.

 ghts  to  keshod  and  Porbandar  will  continue
 ro

 operate

 जोवन  बीमा  निगस  erat  को  दिया  गया  घन

 3700.  श्र  कया  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  मारुति  waar  भूतपु्वे

 प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  Ta  श्री  संजय  गांधी  की  मिल्कियत  वाली  श्रथवा  नियन्त्रणाधीनਂ

 की  सहयोगी  कम्पनियों  भ्रथवा  जहां  संजय  गांधी  का  कोई  हित  था  को  कुल  कितना  धन

 ये  राशियां  किन-किन  प्रतिभूतियों  पर  दी

 इस  प्रकार  दी  गई  राशि  पर  जीवन  बीमा  निगम  क्या  ब्याज  दर  वसुल  कर  रहा

 क्या  ब्याज  इस  बीच  पूरा-पूरा  चुका  दिया  गया  है  भ्रौर  क्या  इस  प्रेकार  दी  गई  रोशि

 की  कोई  किश्त  चुकता  कर  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 fore  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  Wao  एम
 ०  :  भारतीय  जीवन  बीसा

 निंगभ
 ने  न  तो  dad  मारुति  लिमिटेड  को  श्रौर  न  उसकी  किसी  सहाथक  कम्पनी  को  कोई  ऋण  दिया है

 ।

 निगम  ने  उपर्युक्त  कंपनियों  के  शयरों  में
 भी

 कोई  पूंजी  नहीं  लगाई है

 (@)  से  (=)  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 खली का  faata

 3701.
 श्रो  सी०

 के०  चन्द्रप्पन
 :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  सरकार का  ध्यान  2  1977 के
 ”

 में  फिशी  फैक्ट्स  झ्रबाउट
 DIAA-TH  एक्सपोर्टसਂ  के  निर्यात  सम्बन्धी

 कुछ  सन्देहास्पद  atte से  प्रकाशित

 समाचार  की  प्रोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  घोटाले  वाले  सौदे  का  व्यौरा  कया

 सरकार ADS  es क्या  उत  निर्यातकर्ताश्रों  के  free  कार्यवाही की  है  जो  इस  घोटाले  में
 भागीदार और
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 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  तथा  नागरिक पुत  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  घारिया  :  जी  art

 से  1976-77  के  लिये  बिनौलों  के  निस्सारणों तथा  कोल्हू  की  खली के  लिये

 नकद  सहायता  नीति  के  श्रनुसार  जो  कि  1976  में  घोषित  की  गई  निस्सारणों  पर

 एफ०श्रो०तवी०  मूल्य  के  225  प्रतिशत  की  दर  पर  श्रौर  कोल्हू  की  खली  पर  एफ-०श्रो०्बी०  मूल्य

 के  178  प्रतिशत  की  दर  पर  नकद  सहायता  देय  ्य ए ह  वह  पहले  एक  लाख  Ao  टन  के  निर्यातों

 के  बाद  ही  देय  है  पर  ad  यह  है  fe  निर्यात 1.0 2.0  लाख  मे०टन से  कम  नहीं  होने

 बिनौले  के  निस्सारणों  are  कोल्हू  की  खली  के  निर्यातों  पर  नकद  सहायता  बिनौले  के  तेल  का  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिये  प्रोत्साहन  के  रूप  में  दी  जा  रही  है  ।  श्रखिल  भारतीय  काटनसीड्स  sad  एसोसिएशन

 ने  जिसकी  माफंत  निर्यात  मार्गीकत हैं  1976  के  da  में  यह  श्रभ्यावेदन  किया  था  कि

 कई  कारणो ंसे  जिनमें  रुई  की  फसल  कम  होना  भी  शामिल  है  उनके  लिये  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना

 संभव  नहीं  होगा  श्रौर  लक्ष्य  को  कम  कर  दिया  जाये  ।  एसोसियेशन  के  श्रतुरोध  पर  विचार  किया  गया

 परन्तु  सरकार  भूतलक्षी  प्रभाव  से  नकद  सहायता  देने  के  विरुद्ध  थी  ।  23  1977  को

 यह  weet  fear  गया  कि  1977  में  किये  जाने  वाले  निर्यातों  पर  नकद  सहायता  वर्शित

 ऋम  से  दी  जाथेगी  ।  1977-78  के  लिये  बिनौला  निस्सारणों के  निर्यातों  की  नीति  ox  भी  निर्णय

 किया गया  are
 1977

 में
 निर्यातों

 को  अधिकंतम  करने  के  लिये  प्रोत्साहन
 की

 दरें  श्रातुपात्तिक

 2.  केलेंडर at
 की  gay  तिमाही  बिनौला  चूणें  के  लिये  मुख्य  निर्यात  मौसम  है  ।  यह

 बात  कोई  असाधारण  नहीं है  कि  1977  के  निर्यात  श्रत्य  महीनों  से  काफी  श्रधिक  विशेषकर

 जबकि  नकद  सहायता  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  दिया  गया  था  1977  में  वास्तविक  निर्यात

 48  640  No  टन  थे  जबकि  1976 से  पी त्  1977  तक  कुल  निर्यात  1.  48  लाख  मे०  टन  थे

 3.  नकद  सहायता  देने  का  उद्देश्य  निर्यातों  के
 स्तर  को  बढ़ाना  ate  बिनौले  के  तेल  का

 अधिकतम  उत्पादन  करवाना  देय  राशि  115  लाख  Be  बैठती  है  जो  कि  ः  के  महीने  में

 निर्यातों मूल्य  का  16 प्रतिशत  कुल  53  निर्यातकों
 में  केवल  13  निर्यातक ऐसे  थे  जिन्होंने

 केवल  1977  में  निस्सारणों/खलियों  का  निर्यात  किया  था  श्रौर  उससे  पहले के  सहीनों  में  नहीं

 किया था
 वें  बिल्कुल  नई  पार्टियां  नहीं  हैं  अपितु  वे  श्रखिल  भारतीय काटन  सीड्स  क्रशसे

 सिएशन के  पुराने  सदस्य  हैं  ।  यह  श्रभिकथन  निराधार  है  कि  निर्यातकों  में  से  अधिकांश  नई

 पार्टियां हैं

 4.  इस  झ्राशय  के  बहुत  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  थे  कि  एसोसिएशन  को  दी  जाने  वाली  नकद

 सहायता  उन  सभी  एककों  में  उचित  तरीके से  बांटी  जानी  चाहिए  जिन्होंने  ad  के  दौरान  निर्यात

 किये थे  ।  इस  प्रश्न  पर  फंसला  होने  तक  एसोशिएशन  को  नकद  सहायता  की  श्रदायगी  रोक  दी

 गई  एसोसिएशन  को  श्रध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  समिति ने  श्रब  एक  ऐसी  वितरण योजना  का  प्रस्ताव

 रखा है  जिसके  अनुसार  एककों  को  1976  से  1977  की  पुरी  wale  में  किये  गये  निर्यातों

 के  झ्राधार  पर  नकद  सहायता  दी  जाये  श्रौर  केवल  ह रह  1977  में  किये  गये  निर्यातों के  आधार पर

 सकद  सहायता  न  दी  जाय  सरकार  ने  इस  नीति  का  waaay i)  कर  दिया  है  ।
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 ् नमदा  घाटी  उबंरक  कम्पनी  के  ऋण  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  देने  के  लिये  भारतीय  श्रौद्योगिक

 बिकास  बेक  की

 3702-  श्री  सी०  कण  चन्द्रप्पन  :

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :

 क्या  faa  तथा  राजस्व  wie  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  गुजरात-नमंदा  घाटी  आ  कम्पनी  के  ऋण  प्रस्ताव  पर  स्वीकृति  देने  के  लिए

 भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  के  बोर्ड  की  एक  विशेष  बैठक  हुई  ax

 यदि  तो  उसमें  क्या  निर्णय  किये  गये
 ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  प्रौर  वैली  फर्टीलाइजर

 कम्पनी  लिमिटेडਂ  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  प्रस्ताव  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक

 डी  ०बी  oTS0 )  की  कार्यकारी  समिति  की  28-3-77  को  हुई  बैठक  में  विचार  किया  गया

 परन्तु इस  प्रस्ताव  पर  भारत  सरकार
 श्रौर  गूजरात

 सरकार  द्वारा  देय  गारंटियों  विषयक

 ऐसे  कुछ  स्पष्टीकरण  दिये  जाने  जिनके  आधार  पर  अन्तरिम  सहायता  का  प्रस्ताव  किया  गया

 निर्णय  स्थगित  कर  दिया  गया
 ।  क्योंकि इस  कम्पनी  को  पश्चिम  की  एक  फर्म  क्रेडिट्स्टस्ल्ट

 फार-विडरौफबागओ के  साथ  विदेशी  मुद्रा  ऋण  करार  को  प्रन्तिम  रूप  देना  था  तथा  इस  परियोजना

 के  लिये  रुपयों  में  वित्तीय  सहायता  का  प्रबंध  करना  इसलिये  इस  परियोजना  के

 वास्ते  60  करोड़  रुपये  के  सावधिक  ऋण  की  वित्तीय  सह  स्वीकार  करने

 12  करोड़  रुपयों  के  साम्या  शेयरों की  हामीदारियां  )  देने  के

 बशर्तें  कि  उक्त  आश्वासन/गारंटियां  भारत  ALATT  ्रौरਂ  गुजरात  सरकार  द्वारा  दे  दी  6  1...

 1977  को  भारतीय  भ्रौद्योगिक  विकास  बैंक  की  कार्यकारी  समिति  एक  विशेष  बैठक  बुलाई

 गई थी

 Introduction  of  Cooperatives  as  a  subject  in  Schools  and  Colleges

 3703.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies.  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  che  cooperatives  have  become  essential  part  of  society  in  India  to-day  and

 their  need  is  being  recognised  in  every  field  of  activity;  and

 (b)  if  so,  whether  his  Ministry  has  taken  up  with  the  Education  Ministry  the  question
 of  introducing  cooperatives  in  the  schools  and  colleges  as  a  subject  and  teaching  its  theory  and
 practical  aspects  in  the  schools  and  colleges?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  This  Ministry  as  early  as  in  1960  issued  in  consultation  with  the  Ministry  of  Educa-
 tion  and  the  University  Grants  Commission,  a  policy  circular  letter  to  the  Vice-C'ran  cellors  of  all
 Universities  on  the  introduction  of  the  subject  of  coo  peration  at  the  University  level.  The
 subject  of  cooperation  is  being  taught  today  in  a  number  of  Unive  rsities  and  Colleges  in  the
 country  an  part  of  a  subject  or  as  an  optional  subject  in  B.A.,  B.Co  m.  and  M.A.  courses.
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 An  expert  group  appointed  by  the  National  Council  for  Cooperative  Training  is  at  present  re-

 viewing  the  existing  syllabi  of  the  subject  of  cooperation  in  (i)  Universities,  (ii)  Colleges  and

 (iii)  Higher  Secondary  Schools  to  suggest  model  syllabi  to  be  adopted  at  each  of  these  three
 evels.

 रुग्ण  एककों  से  श्रायकर  की  बकाया  राशि  की  तसुली

 3704.  डा०
 बापू  atagta

 :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ste  बेकिंग  मंत्री यह  बताने
 की

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  सक्षम  एककों  को  श्रायकर  त  था  अरन्य  करों  में  रियायतें

 देने का  है  जो  एककों  को  अपनाने  के  लिए  तैयार  हो  जाती  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  रुगण  एककों  की  कर  की  देनदारियों  को  माफ  कर  दिया  जायेगा  ;

 शौर

 यदि
 तो

 सक्षम  एककों  के  साथ  मिलने
 वाले  रु  एककों

 से  प्राय कर  की  बकाया

 राशि  वसुल  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मन्त्री  ए्च०  एम०  :  वित्त

 2)  1977 का  झाशय  आयकर  19 6  1  में  एक  नई  धारा  ग्रन्त :-

 स्थापित करना  है  ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके
 कि

 जहां  श्रौद्योगिक  उपक्रम  मालिक कोई  कम्पनी

 किसी  अन्य  कम्पनी में  मिल  जाती है  तो  मिलने  वाली  कम्पनी की  संचित  हानि  प्रौर  अ्रनवशोषित

 मूल्य  ह्वास  भत्ता  ५.  ले  जाया  जायगा  ate  उस  स्थिति  में  मिलने  के  बाद  बनी  कम्पनी
 के  हाथों

 मजरा  किया  जब  केन्द्रीय  सरकार  का  यह  समाधान  हो  जायगा  कि  इनका  मिलाना  जनहित

 में  है
 ।

 श्रौर  इसबार  में  शर्तें  पूरी  हो  जायेगी
 ।

 st  नहीं  ।

 जो  कम्पनियों  रुगण  एककों  का  समामेनन  कर  उन  कम्पनियों  से  श्रायकर  aT

 बकाया  राशि वसूल  करने  के  लिए  कानून  के  ATATT  श्रावश्यक
 उपाय  किये  जाते  हैं

 भारत  में  श्रायकर दाता

 3705.  डा०  बापु  कालदाते  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  AIX  बेकिंग  मन्त्री  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 10,000  15,000  रुपये  श्रौर  25,000  रुपये के  ¢  में  श्राने  वाले

 दाताओं  की  संख्या  कितनी  है  ;

 चात पिछले  दो  कर निर्धारण वर्षों  में इन
 प्रायकर  दाताश्रों से

 र  के  रूप में  कुल  कितना

 धन
 वसुल  हुमा  है

 ;  श्र

 उसी  श्रवधि  में  उपरोक्त  प्रत्येक  arr  वर्ग  के  श्रायकर  दाताश्रों  से  वसुल  करने  में

 अ्रौसत  खर्च  कितना  भ्राया  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  तर  बेकिंग  सन्त्री  एच०  एस०
 :  विभिन्न  प्राय  वर्गों

 के  अनुसार  श्रायकर  दाताओं  की  संख्या  के  बारे  में  सुचना  किसी  ३  के  दौरान  पुरे  किये  गये

 निर्धारण  के  ग्राधार  पर  तैयार  को  जाती  = च  ्  |  इस  समय  उपलब्ध  संकलन  के  अनुसार  वर्ष

 जि
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 247.0
 1899  (Saka)

 1975-76  के  दौरान  जिन  श्रायकर  राताश्र  का  कर  निर्धारित  किया  गया  था  श्र जो  विनिर्दिष्ट

 आय  बमों  में आते  हैं  उनकी  संख्या  नीचे  दी  गयी  है
 ee

 आयकर  की

 कुल  संख्या

 10,000  रु०  तक  12,40,  &06

 10,001  रु०  से  15,000  स०  5,11,297

 15,001  रु०  से  25,000  Ro  3,6 3,  56.0

 कुथ

 पाता  $$$

 ate
 श्रपेक्षित  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  प्रौर  उसको  एकत्रित

 करने
 में

 काफी  समय  अ्ौर  श्रम  लगेगा  जो  प्राप्त  होने  वाले  सम्भावित  परिणामों  के  श्रनुरूप  नहीं  होगा  ।

 फिलहाल  उपलब्ध  सुचना के  1975-76  तथा  1976-77 के
 सम्बन्ध  में

 कर  श्रायक र  की  कुल  उगाहियों  श्रौर  Weqaqy-HLy  की  उगाही  में  ars  लागत  निम्नानुसार

 है

 आयकर  कर  प्रत्यक्ष  करों  की  उगाही

 क्त्तीय  वर्ष  की  कुल  उगाही  की  लागत

 करोड़  रुपयों  मे ं)

 1975-76  e  ca  1832.  281  42.13

 1976-77  e  चके  2045  001  42,  58

 1  art
 at  धन  का

 स्वेच्छया  प्रकटत  1976  के  अधीन  की  गई  वसुलियां
 जो  वर्ष  1975-76  के  लिए  199.  24  करोड़ रुपये  तथा  1976-77  के  लिए  33.  42

 करोड़ रु०  शामिल नहीं  है  ।

 जमा  राघियों  पर  ब्याज  को  दरों  के
 बारे  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  रिज

 बेक
 श्राफ

 इण्डिया के  fata

 3706.  बापू  कालदात
 :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग

 wat
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  फरेंगे  कि  ॥

 क्या  fora  बैंक  are  इंडिया  ने  हाल  ही  में  जमा  राशियों  पर  ब्याज
 की  एक  जैसी

 दरों  के  लिये  राष्ट्रीकृत  बैकों  को  निदेश  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  इन  निदेशों
 का

 ब्यौरा  क्या  है
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 ne
 लिखित  उत्तर

 क्या  ऐसा  करना  ford  बैंक
 का  काम है  ;

 ग्रौर

 यदि  तो  सरकार का  विचार  मंत्रालय  के  विशेषाधिकारों  का  अतिक्रमण  करने  से

 रिजर्व  बैक  ara  इंडिया  को  रोक़ने  के  लिये  कया  विशेष  कार्यवाही करने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  :  द्रौर  .  भारतीय  ः रिज  बँक  के  भ्रनूसुचित

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  जमाश्रों  पर  देय  ब्याज  दरों  के  ढांचे  को  शर  भी  युक्ति  संगत  बना  दिया है
 ।

 संशोधित ब्याज  दर  की  सारणी  अनुबन्ध  मे ंदी  गई  है  ।  मीयादी  जमां  पर  ब्याज-दरों में

 1  1977  से  लागू हुए  हैं  शौर
 ये  परिवतन  नई  जमाओं  तथा  नवीनीकरण  पर

 लागू  होंगे
 तथा

 अपनी  वर्तमान  जमाओं पर  उनकी  safer  के  दौरान  लागू  नहीं  होंगे  ।

 बैंकों  से  ग्रह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  चैक  दवारा  परिचालित  बचत  बैंक  खातों  तथा  द्न्य  बचत

 बैक  खातों  में  meat  बरतें  और  पहले  प्रकार  के  खातों पर  3  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  तथा

 च्चकों  के  बिता  परिचालित  बचत  बैक  खातों  पर  5  प्रतिशत  वार्षिक  की  दर  से  ब्याज  दें  ।  यह  परिवतेन

 1  1977 से  लागू  हो  गया  है  |

 बैंककारी  वित्तियसन  1949  की  धारा  के  भारतीय  fora

 an  को  जन  हित  में  झ्थवा  बैंकिंग  नीति के  हितों  को  देखते  बैंकिंग  कम्पनियों  की  सामान्यतः

 अथवा  विशेष  रूप  से  किसी  बैंकिंग  कम्पनी  को  यथोचित  श्रादेश  जारी  करने  का  शझ्रधिकार है  ।

 फ़ान  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 atgraa  वाणिज्यिक  बेंकों  हारा  जसा  पर  1  1977  से  देय  ब्याज  को

 दरों  की  स्थिति*

 J.  बचत  जमा  राशियां  वर्तमान  प्रस्तावित  प्रतिशत

 वाणिज्यिक  बक

 (1)  10  करोड़  रुपये  तक  की  मांग  तथा  ap  सुविधाश्रों  a

 | सावधि  देयताझ्ों  सहित  युक्त  बचत  जमाराशियों

 (2)  10  करोड़  रुपये  से  25  करोड़  रुपये  5.25  |  पर  3  प्रतिशत  श्रौर

 के  बीच  की  मांग  तथा  सावधि  देयताओं
 \

 बिना  चैक  सुविधाओं  के

 बचत  जमाराशि  लेखों

 (3)  25  करोड़  रुपये  से  मांग  तथा  sso
 |

 पर  5  प्रतिशत

 सावधि  देयताएं  J

 ह है ह  सियादी  जमा  राशियां

 2220]

 15  दिन  a  45  दिन  तक  3.0 (1)  3.0

 (2)  46  faa से  90  दिन  तक  3.  5  3.5

 (3)  91  दिन  से
 छः

 महीने  तक  5.5  4.0

 eines

 *  बचत  जमाराशियों  को  छोड़कर  जो  1  1977  से  लागू  होंगी  |
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 rt से  9  महीनेਂ तक (4)  4

 5 (5  9  महीने से  1  वर्ष  तक

 \
 8  6

 (6  }  1  वर्ष  से  3  ay  तक

 9  0  8  0
 (7)  3  वर्ष से  5  श  तक

 8  10  0  ॥ चि  0 )  5  वष  से  अधिक

 1  25  करोड़  रुपये  से  कम  मांग  श्रौर  सावधि  देयताओं  वाले  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बंक

 5  वर्ष तक  की  सभी  तरह  की  बचत  जमाराशियों  ate  सावधिक  जमाराशियों
 पर  5

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  तक  का  श्रतिरिक्त  ब्याज  fia  पर  दे  सकते हैं  ।  5  वर्ष a

 प्रधिक  की  जमाराशियों पर  ब्याज  दर  केवल  10 प्रतिशत होगी

 गी  भी  सहकारी बैंक  जमाराशियों  पर  दिया  जाने  वाला  ब्याज  ऊपर  निर्धारित

 की  गई  दरों  के  श्रतिरिक्त  निम्नलिखित दी  गयी  दरो ंसे  श्रधिक  देने  की  श्नमति

 नहीं
 है

 :--

 ee =  ए  गाए

 भ्रतुसुचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 दवारा  देय  ब्याज की  दरों

 से  ऊपर

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 (1)  संघशासित  क्षेत्रों  और  नागालैंड  12

 (2)  meg  सभी  राज्यों  में  स्थित  राज्य  सहकारी  बेक  l4

 (3)  केन्द्रीय  सहकारी  बैक  12

 (4)  प्राथमिक  सहकारी  बंक

 3  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  बचत  site  मीयादी  जमाराशियों पर  0.  5  प्रतिशत तक

 दे  सकते  केवल  पांच  ह  से  अधिक  की  मीयादी  जमाराशियों  को  छोड़कर  जिन

 मामलों  में  उन्हें  अलग  से  हिदायत  दी  जाती  है  ।

 mae  होटल  के  चिकित्सा  श्रधिकारी  के  विरुद्ध  हेन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 3707.  श्री  सतीदा  अ्रग्रवाल
 :

 क्या  ह. पयटन  अर  नागर  विमानन  मंती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 द्वारा  मामला  दर्ज  किया  गया  था  और  यदि
 क्या  यह  तन

 है  कि  अशोक  होटल  के  चिकित्सा  श्रधिकारी  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो यदि  तो  उसके  विरुद्ध  क्या  लगायें  गये  थे  ;  wit
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 ि अ

 क्या  उक्त
 जांच  पूरी  हो

 गई  है
 त्र

 यदि
 तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 पयंटन  प्रौरਂ  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम
 :

 हां  ।  केन्द्रीय जांच

 ब्यूरों  ने  9-12-1976  को  श्रशोक  होटल  नई  दिल्ली  के  मेडिकल  श्राफिसर
 के

 विरुद्ध  एक  प्रारम्भिक

 जांच  दर्ज  की  थी  ।  मेडिकल  श्राफिसर  के  खिलाफ  शिकायत  यह  थी  कि  यद्यपि  वह

 भत्ता
 ले  रहा था

 फिर  भी
 वह  प्राइवेट  प्रैक्टिस  कर

 रहा  था
 ।

 हां  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  जांच  पुरी  कर  ली  तथा  उनकी  रिपोर्ट  हाल  ही  में

 मिली है  जिसकी  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली में  शुष्क  पत्तन

 3708.  श्री  कवर  लाल  गुप्त  :  व्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ्पुति  ौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  निकट
 शुष्क

 पत्तन  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  वर्तमान  स्थिति  क्या  wicca  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ;  श श्रौर

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्तावों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ale  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  धारिया  :

 शुष्क  पत्तन  के  स्थान के  बारे में  श्रभी  भ्रंतिम  निर्णय  लिया  जाना  है  ।  विभिन्न  स्थानों  के  सापेक्ष

 गणों  तथा  दोषों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  श्राय  के  स्रोत

 3709.  श्री  कंवर
 लाल  गुप्त

 :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  और
 बेकिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 वर्ष  1973-74  से  1975-76  तक  अझ्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  की  oe  के  कया

 स्रोत

 प्रत्यक  वर्ष  में  कुल  कितनी  wat  घोषित  की  गई  श्रौर  कितनी  श्राय  पर  कर  निर्धारण

 किया

 उक्त  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष
 की

 दान  राशि  तथा  प्रन्य  प्राप्तियां  क्या  श्रौर

 उक्त  प्रत्येक  वर्ष  का  व्यय  का  व्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  :  कर-निर्धारण  वर्ष

 1973-74  के  अखिल  भारतीय  कांग्रस  कमेटी  ने  श्राय  के  निम्नलिखित  स्रोत  दिखाए  हैं

 (i:  विज्ञापन  द्वारा  तथा  सोशलिस्ट  इण्डिया  ait  सोशलिस्ट  भारत  नामक  पत्निकाओओं

 के  वितरण  से  प्राप्त  अ्राय
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 (ii)  वसुली  तथा  दान  gra  ।

 (iii)  प्राथमिक  शर  सक्रिय  सदस्यों से  प्राप्त  शुल्क  में  से  हिस्सा  ।

 (iv)  कांग्रेस  तथा  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  श्रधिवेशनों  से  प्राप्त  श्रधिशेष  में
 से

 हिस्सा  |

 (v)  भ्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  सदस्यता  शुल्क  |

 (vi)  विविध  ग्राय ॥

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  aye  के  निम्नलिखित  ata  दिखाये  गये  हैं

 (i)  विज्ञापन  द्वारा  तथा  सोशलिस्ट  इण्डिया  ्र  सोशलिस्ट  भारत  नामक  पत्निकाश्ों

 के  वितरण  से  प्राप्त  ।

 (it)  वसुली  तथा  दान  ।

 (iii)  प्राथमिक तथा  सक्रिय  सदस्यों  से  प्राप्त शुल्क  में  से  हिस्सा

 (iv)  सदस्यता  प्रतिनिधि  शुल्क  द्वारा

 (४)  कर्मचारियों  से  वसुल  किया  गया  किराया  ।

 (vi)  बिविध  ।

 कर-निर्धारण  1975-76 के  लिये  जिसका  कर-निर्धारण  wet  नहीं  किया  गया  है

 के  निम्नलिखित स्रोत  दिखाए  गए  हैं

 (i)  विज्ञापन  द्वारा  तथा  सोशलिस्ट  इण्डिया  श्रौर  सोशलिस्ट  भारत  नामक

 के  वितरण  से  प्राप्त  ।

 ara  विवरणी
 के  साथ  श्रखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  का  लाभ  ्नौर  हानि  लेखा  प्रथवा

 पत्न  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 न

 (@)  घोषित  aa  झ्राय

 हा

 4  1,44,566  1,44,566

 1974-75  2,35,989  2,35,989

 1975-76  6,56,300  अभी  कर-निर्धारण

 ण  पूरा  नहीं  हु्रा है

 कर-निर्धारण  वर्ष  3-74  झर  1974-75  के  लिये  ब्पौरे  परिशिष्ट  cc

 श्रौर  में  दिये  गये  हैं  ।  [aearaa  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  7  7]  कर-निर्धारण
 वर्ष  1975-76

 की  झाय-विवरणी  के  साथ  ahaa  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  का  लाभ  श्र  हानि  लेखा
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 ware  तुंलन-पत्नर  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  Lact  धारण  ag  1975-76  के  लिये  सोशलिस्ट  इण्डिया

 तथा  सोशलिस्ट  भारत  के  सम्बन्ध  में  दान  तथा  म्न्य  के  व्यौरे  परिशिष्ट
 ड

 में  दिये  गये  हैँ  ।

 कर-निर्धारण  वर्ष  1973-74  अ्ौर  1974-75 से  सम्बन्धित  व्यौरे

 ग  श्र  में  दिये  गंये  हैं  ।  वर्ष  1975-76  की  श्राय-विवंरणीं  के  साथ  श्रखिलं  भारतीय

 कॉंग्रेस  कमेटी  का  लाभ  प्रौर  हानि  की  लेखा  अ्रथवा  तुलन-पत्र  दाखिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 इण्डिया  शर  सोशलिस्ट  भारत  के  सम्बन्ध  में  व्यय  का  व्यौरा  परिशिष्ट  में  दिया  गया  है  ।

 बेकिंग  उद्योग  को  जांच

 3710.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :
 क्या  वित्त

 तंथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री
 यह

 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  5  1977  के  स्टेट्समैन  में  इंटू  बैंकिंग  इंडस्ट्री  Gas

 शीषेकं  से  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी

 उक्त  समाचार  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्र  इस  बारे  में  सरकार  ने

 क्यो  सरकार  किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  के  चेयरमैन  अथवा  डायरेक्टर  के  विरुद्ध  जांच  कर

 रही  श्रौर

 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  :
 सरकार  ने  उस  समाचार  को  देखा  है

 जो  स्टेट्समैन के
 5  1977  के  संस्करणਂ  में  छपा  था  ale  उसमें  लिखी  बातों  की  श्रोर  ध्यान

 दिया है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 उठता  |

 Visit  of  Indian  Delegations  to  Seoul

 3711.  Shri  Manohar  Lal:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indian  Delegations  visited  Seoul  recently  to  attend  meetings  of  the  Indo-
 Korean  Joint  Trade  Committee  and  of  the  Joint  Business  Council;  and

 (b)  if  so,  the  issues  discussed  in  the  meetings?

 e  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharis):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  meeting  of  the  India-South  Korea  Joint  Trade  Committee  was  held  in  Decem-

 ber,  1976  at  Seoul.  The  Issues  discussed  included  inter  alia  re  Viv TIONA  of  trade  proposals  for  bilateral
 trade  expansion,  setting  up  of  joint  ventures,  measures  to  increase  flow  of  trade  information

 cooperation  in  third  countries.
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 The  meeting  of  the  India-South  Korea  Joint  Business  Council  was  held  at  Seoul  in  June,
 10977-  The  issues  discussed  included  the  Economic  situation  in  India  and  South  Korea,  expan-
 sion  of  India-South  Korea  trade,  identification  of  areas  of  cooperation  and  joint  ventures  in
 South  Korea,  India  and  third  countries.

 श्रापात  स्थिति  के  दौरान  की  गई  नियुक्तियों  के  बारे  में  frag  बेक  श्राफ  इण्डिया  श्राफिससं

 एसोसिएशन  द्वारा  WAT

 3712.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेंकिंग  मन्त्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  fora  बैंक  श्राफ  इण्डिया  झाफ़िसस  ने  श्रप्रैल
 1977

 में
 सरकार

 से

 यह  झनुरोध  किया  था  कि  श्रापात  स्थिति  के  दौ  रान  राजनी  तिक  तथा  श्रन्य  ग्राधारों  पर  जिनमें  स्थानान्तरण

 तथा  श्रतिरिक्त  लाभ
 भी

 सम्मिलित  हैं
 की

 गई  सभी  नियुक्तियों को  रद  किया  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  ने  ऐसे  कितने  मामलों  की  जांच  की  है  झ्र  उनमें  कया  कार्यवाही

 वित्त  writ  एच०  एम०  :  श्रौर
 जी
 हां  ।  1977

 के
 महीने

 में
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  श्रधिकारी  संघ  प्रवान  से  प्राप्त  हुए  पत्न  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ford वैंक

 श्रौर

 arg  वित्तीय  सेंस्थाश्रों
 के  वरिष्ठतम  पदों  पर  की  गई  नियुक्तियों  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।

 सरकार  का  यह  निश्चित  मत  है  कि  वरिष्ठतम  पदों  पर  ate  लाभों  की  मंजूरी
 क

 अनसरण  में
 प्रत्येक  मामले  के  TUMTT TT  हे  पर  की  जानी  चाहिए  ।  हालही  में  इस  नीति

 रिजर्व  बैंक  के  वरिष्ठतम  पदों  में  कुछ  परिवर्तन  जनहित  में  किए  गये  थे  ।

 जाम  पाये  गये  एयर  बसों  के  इंजन

 3713.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  पर्यटन  र  नागर  विमानन  मन्ती  यह  बताने की

 wat  करेंग  कि  :

 क्या  14  मई
 को

 बम्बई  में  तथा  30  मई  प्रथवा  इसके  श्रासपास  कलकत्ता  में  गम्भीर

 यांत्रिक  तथा  तकनीकी  दोषों  दे  कारण  दो  एयर  बसों  के  इंजन  जाम  पाये  गये

 क्या  इंजन  को  खराबियों  के  कारणों  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  ;  शौर

 यात्रियों  के  लिये  अन्य  एयर  बस  से  हवाई  यात्रा  करना  कहां  तक  सुरक्षित  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम
 :  30  1977  को

 कलकत्ता  में  एयर
 बस  ए

 300
 बी

 2  का
 एक  इंजन  खराब  हो  गया  था  तथा  दूसरे  इंजन  में  बम्बई  में  13

 जब  वह  भूमि  पर  ही  था  बोरोस्कोपिक  निरीक्षण के  दौरान  दबाव  की  हालतों

 में  गड़बड़  पाई  गयी  ।

 जांच  कार्य  चल  रहा  है  ।
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 एयर  बस  ए  gVUU MH  2  विमान  are  यात्रा  करना  facet  सुरक्षित  है  क्योंकि  विमान

 को  उड़ान  के  लिये  उन्हीं  इंजनों  के  साथ  परिचालित  किया  जाता  है  जिन्हें  पूरी  तरह  जांच  कर  लेने  पर

 उड़ान  के  लिये  सुरक्षित  पाया  जाता  है  ।

 गुजरात  में  रु  ग्ग  सुती  तथा  तेल  मिल

 3714.  श्री  श्रहमद  एम०  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मन्त्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  31  1975  को
 रि  रुगण  सुती  तेल  मिलों  की

 संख्या  क्या

 ऐसी  कितनी  मिलों  को  सरकार  ने  31  1976  को  झ्रपने  श्रधिकार में  लिया

 आर  ऐसे  मिलों का  ब्यौरा क्या  भ्रौर

 ये  मिल  किन  समूहों  से  सम्बन्धित  हैं  ?

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक

 पर्त  शौर  सहकारिता  मन्त्री
 सोहन

 :  से

 रुगण  मिल  की  व्याख्या  करने  के  लिए  कोई  सही  सही  कसौटी  नहीं  है  श्रौर  इसलिये  किशी  प्रकार  का
 ब्य  रा

 देना  सम्भव  नही ंहै
 ।  31-12-75  से  31-12-1976  हे

 बीच  गुजरात  में  कोई  भी  सुती  कपड़ा

 तेल  मिल  अधिकार  म॑  नहीं  ली  गई  ।

 गुजरात  में  पर्यटक  स्थलों  विकास

 3715.
 श्री  अहमद  एस०  पटेल

 :  क्या  पर्थेटन  AIT  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  राज्य  में  पर्यटक  स्थलों  के
 रूप  में  विकास  हेतु  कौन-कौन  से  स्थान  चने  गये

 अर

 (@)  केन्द्र  द्वारा
 इन

 स्थानों  के  विकास  हेतु
 कया

 कार्यवाही
 की

 गई  है  प्र  की  जायेगी
 ?

 पर्यटन  श्रौर
 नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :  six  चौथी  तथा

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  गुजरात  में  पर्यटक  सुविधाश्ों  के  विकास  के  लिये  चुने  गये  स्थान  थे
 गांधी  पोरबन्दर  तथा  ससनगिर  ।  इन  स्थानों  पर  areca  की  गयी  स्कीमें  निम्न

 प्रकार हैं  :---

 ee  ee  i  en

 1.  साबरमती  अ्रहमदाबाद  में  ध्वनि  एवं  प्रकाश  प्रदर्शन  11. 84  लाख  रुपए

 2.  पोरबन्दर  में  एक  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण  10. 93  लाख  रुपए
 नन्  ee oe
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 3.  गांधीनगर  में  एक  युवा  होस्टल  का  निर्माण  4.  07  लाख  रुपए

 ee
 4.  ससनगिर  में  एक  फॉरेस्ट  लॉज  का  निर्माण  21.  60

 लाख  रए

 ऊपर  1,  2  ब  3
 पर

 दी
 गयी  स्की  में  पहले  ही  पूरी

 ae
 चालू  हो  चुकी  हैं

 ।  ससनगिर
 में

 फॉरेस्ट

 लॉज
 के

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  चालू  हो  जाने  की  ग्राशा  है  ।

 निधियों  के  उपलब्ध  होने  तथा  व्यवहार्यता  श्रध्ययन  श्रनुकूल  होने  की  व्यवस्था
 भांरत पर्यटन

 विकास  निगम  का  पांचवीं  योजनावधि  के  दौरान  श्रहमदाबाद  में  एक  60
 वाले  तीन

 स्टार  होटल

 की  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  की  सहायक  कम्पनियों  अर  शाखाओं द्  रि  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 3716,  श्री
 एम०

 पटेल  :
 कया  वित्त  तथा

 राजस्व
 प्रौर

 बेंकिंग  मन्त्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975-76  श्रौर  1976-77  के  दौरान  विदेशी  कम्पनियों  की  कितनी  तथा

 कौनसी  सहायक  कम्पनियों  site  शाखोंत्रों
 ने

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  किंया  शरर

 दोषी  फर्मों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त
 तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  :  श्र  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 एककों  को  1976-77 में  दिये  गये  लाइसेंस

 3717.  श्री  पी०  राजगोपाल :  क्या  वाणिज्य  तथा
 नागरिक  ate  सहकारिता

 Weal  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वनस्पति  कारखाने  खोलने  के  लिये  197  6-77  में  कितने  लाइसेंस  दिये  ate

 क्या  जिन  कारखानों  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  थे  उन्होंने  कार्य  झारम्भ  कर  दिया है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  घारिया )  :
 देश  में

 वनस्पति कारखाने  खोलने  के  लिए  1976-77  में  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयकृत
 dat  की  जमा  में  वद्धि

 3718.  श्री  पी०  राजगोपाल नायडू  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77 में  इससे  पहले  वर्ष  की  तु
 लना

 में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमा  राशियों  मैं

 कितने  प्रतिशत वुद्धि  हुई  श्रौर
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 प्रतिशतता  बढ़ाने के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है
 ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  :  1976-77  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की

 जमाग्रों
 में  24  .  2  प्रतिशत  की  वृद्धि  इसकी तु  लना  में

 पिछले  वर्ष  wait  1975-76 में  20.1

 प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 बैंक  अपनी  जमाग्नों  को  बढ़ाने  का  निरन्तर  प्रयत्न  करते  है  ।  श्रधिकाधिक  व्यक्तियों  को

 बे  किंग  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  श्रपनी  शाखाओं  के  जाल
 को

 फैलाने  तथा  . ७, |  जमाएं  जुटाने  के

 अलावा  सरकारी  क्षेत्र
 के

 बैकों  ने  विभिन्न  प्रकार  के  जमाकत्तत्रों  की  झ्रावश्यकताओं  के  श्रनुरूप  कई

 योजनाएं  बनाई  है  ।  बैंकिंग  प्रणाली  द्वारा  प्रदान  की  जाने  वाली  सेवाश्रों  से  जनता  को  श्रवगत  कराने  के

 लिए  बैंक  उद्देश्यपूर्ण  प्रचार  श्रभियान  भी  चला  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  दो  रूम  कमेंचा री  यूनियन  से  प्राप्त  सांग-पत्र

 3719.  श्री  रामचन्द्रन  कडनापल्ली  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  शौर  सहकारिता

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  शो  रूम
 कर्मचारी  यूनियन  से  कोई  मांग-पत्न

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  शर

 कर्मचारियों  की  शिकायतों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  से  (7).

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  शो  रूम  कर्मचारी  यूनियन  से  मांग-पत्र  प्राप्त  हुभ्रा है

 मांगें  निम्नोक्त  प्रकार  --

 सभी  कर्मचारियों  का  स्थायीकरण  । (1)

 पदोन्नति  तथा  भर्ती  नियम  बनाना  । (2)

 (3)  जमानत की  कटौती  बन्द  करना

 (4)  दिहाड़ी  वाले  कर्मचारियों  को  नियमित  करना

 (5)  पर्यवेक्षक  पदों  का  सृजन  ।

 (6)  विपणन  कार्यों  में  कर्मचारियों  को  शामिल  करना  ।

 (7)  यूनियन को  मान्यता  देना

 (8)  बोनस  दिया  जाना  ।

 (9)  वेतन  क्रम  तथा  सम्बद्ध लाभ
 ।

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  का  कपड़ा  खरीदने  तथा  पीने  के  पानी  की  सुविधाएं
 ।

 (10)
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 यूनियन  के  प्रतिनिधि  श्रम  facet
 से  मिले  थे  झ्र  उसके  बाद  यूनियन  तथा  प्रबन्धकों

 में  समझौता हो  गया  है  ।  कुछ  मांगें  तो  मान  ली  गई  है  कुछ  अरन्य  मांगों  पर  राष्ट्रीय  वस्त्र निगम  तथा

 यूनियन  के  बीच  बातचीत  चल  रही है  ।

 सम्पत्ति  के  ~ qaATat A]  के  दावों  के  लिये  श्रावेदन  पत्र  प्रस्तुत  करने  की  श्रन्तिम  तिथि  को

 बढ़ाया  जाना

 3720.  श्री  समर  गुह
 :

 क्या  वाणिज्य क्या  नागरिक  पुत  श्र  सहकारिता  मन्ती  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूतपुर्व  पुर्वी  पाकिस्तान  में  शरणा्थियों  द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  के  मुझावजे  के

 दावों  के  लिये  पत्र  प्रस्तु  त  करने  की  श्रन्तिम  तिथि  को  बढ़ाने  के  सरकार  के  निर्णय  का  पश्चिम

 उत्तर  प्रदेश  श्रौर  दिल्‍ली  के  समाचार  gal  में  पर्याप्त  प्रचार  किया  गया  है  ;

 क्या  प्राकाशवाणी  ने  भी  इसका  प्रचार  किया  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  और  सहकारिता  मन्त्री  सोहन  :
 जी  हां

 जी  हां  ॥

 (1)  पर्याप्त  प्रचार  करने  के  उद्देश्य  से  अनुग्रही  योजना  के  अन्तर्गत  दावों  के  श्रावेदन

 पत्र  प्रस्तु  त  करने  की  श्रन्तिम  तिथि  को  31  1977  तक  बढ़ाने  की  सूचना  निम्नलिखित

 यत्नों  में  प्रकाशन  के  लिएदी  गई  थी

 दी  स्टेट्समन  कलकत्ता  सभी  संस्करणों  में  भी  )

 हिन्दुस्तान  नई  दिल्‍ली  ।

 मद्रास ।

 इण्डियन  बम्बई  सभी  संस्करणों  में  ।

 5.  टाइम्स  श्राफ  बम्बई  सभी  संस्करणों  में  भी  )  ।

 WAT  बाजार  कलकत्ता  |

 कलकता

 आनन्द  बाजार  कलकत्ता  ।

 9
 कलकत्ता  ।

 10  असम  ।

 11  पटना  ॥

 12  इंडियन  पटना  |

 13  man  feeqa,  गौहाटी  |

 14.  दैनिक  गौहाटी  |
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 wes  ee

 15.  अगरतला  |

 16.0  जोरहाट  ।

 17  एजवाल  |

 18  ऐजवाल  |

 नेशनल  लखनऊ  |

 20  श्रगरतला  |

 21.  प्रान्त  सिलचर  ।

 22  इम्फाल

 23  हमार  ए  जबाल  |

 (ii)  कलकत्ता  तथा  दूरदर्शन  कलकत्ता  ने  18  1977  को  इसका

 प्रसारण  किया  ।

 कलकत्ता  हवाई  च्  क  माध्यम  से  श्रंतर्राष्ट्रीय  विमान  यातायात

 3721.  श्री  समर  गुह  :

 श्री  सौगत  :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कलकत्ता  हवाई  wee  के  माध्यम  से  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान

 यातायात  बढ़ा  है  ;

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  हुई  श्रधिक  उड़ानों  के  तु  लनात्मक  ates  क्या
 श्रौर

 कलकत्ता  हवाई  ase  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  यातायात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 qdet  तर  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :  atc  नहीं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  कलकत्ता  विमान  क्षेत्र  से  होकर  जाने  वाले  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  यातायात  में

 कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 कलकता  से  होकर  जाने  वाली  उड़ानों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न  किए  जा

 हैं  जब  द्विपक्षीय  विमान  सेवा  करारों  की  मार्ग-श्रनूसूचियों  पर  बातचीत  की  जाती  है  तो  कलकत्ता

 को  निश्चित  रूप  से  विदेशी  एयर  लाइनों  को  उनकी  विमान  में  एक  मार्गस्थ  स्थान  आफ

 के  रूप  में
 त

 किया  जात है  ।  कलकत्ता  विमान  क्षेत्र  पर  धावनपथों  को  लम्बा  एवं  मजबूत

 तथा  अ्रत्यन्त  परिष्कृत  प्रकार  के  राडार  उपकरणों  की  स्थापना  करने  के  झ्रलावा  एक  नये  टमिनल

 एक  झ्रॉपरेशनल  एक  श्राधुनिक  होटल  तथा  पहुंच  मार्गों  की  व्यवश्था  करने  भ्र  रेडियो

 उपकरणों  के  झ्ाधनिकीकरण  पर  काफी  धन-राशि  व्यय  की  जा  चुकी है
 ।  श्राशा है

 कि  इन

 सुविधाओं  के  होने  से  और  झधिक  विदेशी  एयरलाइनें  art  ग्राएंगी  तथा  कलकत्ता  से  होते  हुए  श्रपनी

 Taare  सेवाएं  परिचालित  करेंगी  ।

 Ais
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 सऊदी  श्ररब  के  साथ  ऋण  समझौता

 3722.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  AIT  बेकिंग  मन्त्री  यह  बताने  की

 द्््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सऊदी  अरब  ने  1977  में  हमारे  देश  के
 साथ  ऋण  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये

 ak

 यदि  तो  ऋण  की  राशि  कितनी है  तथा  ऋण  समझौते  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एम०  :  हां  ।

 aren  प्रदेश  सें  श्रों  सेलम  ale  नागार्जुन  सागर  पन-बिजली  परियोजनाओं  की  वित्त

 व्यवस्था  करने  के  लिए  भारत  सरकार  आर  सऊदी  विकास  निधि  के  बीच  2  1977  को  35.  30

 करोड़  सऊदी  रियाल  aaa  लगभग  90  करोड़  रुपये  के  एक  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर किए

 यह  ऋण  20  वर्षों  में  चुकाया  जाना  जिसमें  5  at  की  रियायती  ग्रवधि  शामिल है
 त्रौर  इस  पर

 4  प्रतिशत  ऋण  प्रभार  लगेगा  |

 श्राय-कर की  बकाया  रादि  को  कम  करने  के  लिये  कायंवाहीं

 73723.  श्री  रामानन्द  तिवारी  :

 श्री  दुर्गा चन्द  :

 कया  वित्त  तथा  राजस्व
 प्रौर

 बेंकिंग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  म

 30  1977  को  आयकर  की  कुल  कितनी  बकाया  थी  ;

 इस  बकाया  राशि  को  वसुल  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  त्रौर

 बकाया  राशि  को  कम  करने  तथा  कर  अपवंचन  को  रोकने  हेतु  क्या  कार्यवाही करने

 का  विचार है  ?  |

 वित्त  तथा  राजस्व  और  ब  किंग  मन्त्री  एच०  :  30-6-1977 की

 स्थिति  के  झ्रनुसार  कर  की  बकाया  के  झ्रांकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  31-3-1977  की  स्थिति

 के  mare  कर  आयकर
 की

 सकल  तथा  शुद्ध  बकाया  निम्न  प्रकार  से  थी  :

 संकल  बकाया  रुपये  873.56  56 Hts,

 शुद्ध  *  ry  रुपये  569.  84

 जिन  कारणों
 से

 कर  की  बकाया
 वसुल  किये  बिना  रह  जाती  है  उनमें  से  कुछ  मुख्य

 कारण  निम्नानुसार  हैं  ——

 1(1)  दोहरे  श्रायकर  से  सम्बन्धी  निर्णय  हो  जाने  तक  पड़ी  रकमें  ।

 (ii)  परिसमाप्त  हो  wat  कम्पनियों  से  प्राप्य  ।

 >
 (111)  जिन  on  त  ये  रत  छोड़  दिया है  अथवा जो  TAIT  लापता  हैं  उनसे  प्राप्य

 रकमें  ।
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 fates  उत्तर

 बार
 स

 (4)  जिन  के  में  अपीलें  की  गयी  हैं

 (5)  जिन  मामलों  में  परिसम्पत्तियों  का  भ्रभिग्रहण  किया  गया  है  परन्तु  जिन्हें  विभिन्न

 कारणों  से  wt  बेचा  नहीं  गया  है  उनमें  वसूली  की  कार्यवाही  के  अधीन  पड़ी

 |

 उगाही  करने  तथा  कर  की  बकाया  को  वसूल  करने  के  लिये  श्रधिनियम  1961

 में  नेक  उपायों  की  व्यवस्था  है  जैसे  भ्रर्थ-दण्ड  चूककर्ता  को  प्राप्य  धन  का  चल

 सम्पत्ति  का  ग्रासेध  ate  बिक्री  ग्रचल  सम्पत्ति  का  और  बिक्री  करना  प्रत्येक

 मामले  के  तथ्यों  तथा  परिस्थितियों  पर  निर्भर  रहते  कर  की  बकाया  को  aga  करने  के  लिये

 प्राधिकारियों  द्वारा  समुचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 कर  की  चोरी  को  बुराई  का  प्रभावी  तौर  पर  मुकाबिला  करने  के  लिये  प्रत्येक  उपाय  किये

 जा  ःर्‌ः त्र ः  बड़े  द्वारा  अ्रपनाई  जाने  वाली  चतुराईपुर्ण  चालों  तथा  तरीकों  का  पर्दाफाश

 करने के  लिये  ग्रायक'र  विभाग
 के

 गुप्त  सूचना  तथा  जांच-पड़ताल  तंत्र  को  सुव्यवस्थित  किया  जा  *हा  है

 शर  सुविज्ञता  का  विकास  किया  जा  रहा  साथ  ही  कर-श्रपबंचकों  पर  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 अदालतों  में  की  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 कंप्रोलेक्टमस  पर  उत्पादन  शुल्क

 3724.  श्री  एम०  रामगोपाल  र्‌ट्ढो  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौरਂ  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  से  कैप्रोलेक्टम  पर  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  करने  का  श्रनुरोध  किया

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 वित्त
 तथा

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  एच०  एस०  :
 225  सुच्ाक

 से

 अनधिक  सुत्रांक  के  नायलान  धागे  हे  उत्पादन  के  लिए  इस्तेमाल  किये  गये  कैप्रोलैक्टम  को  उस  पर

 उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पादन  शुल्क  से  इस  शर्ते  पर  पहले  ही  छट  प्राप्त  है  कि  ऐसे  नायलान  धागे  का

 इस्तेमाल  टायर  की  डोरी  के  निर्माण  में  नहीं  किया  गया  हो  ।  इस  छूट  को  टायर  की  डोरी  के  निर्माण

 में  प्रयुक्त  कैप्रोलैक्टम  पर  लागू  करने  लिए  अथवा  टायर  की  डोरी  के  धागे  की  अवस्था  पर  शुल्क

 का  अन्तरण  करने  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 मामले
 की

 जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 एक  मलेशियाई  GA  द्वारा  ताड़  के  तेल  की  सप्लाई

 3725.  श्री  एस०  रामगोपाल  रड  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  और  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  मलेशियाई  फंमें  ने  दीर्घकालिक  sere  पर  ताड़  का  तेल  सप्लाई  करने  का

 प्रस्ताव  किया  are

 (a)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 or

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति
 शौर  मन्त्री  मोहन  =  तुकी  भो  go

 प्रस्ताव  विचाराधीन

 अ्रमरीका को भेजा गया माल को  भेजा  गया  माल

 3726.  डा०  हेनरी  श्रास्टिन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा
 नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनवरी से  1977 के  बीच  भारत  से  THUS Was WT भेजे  गये  माल को

 अमरीका  सीमाशुल्क  अ्रधिकारियों  ने  विभिन्न  कारणों  से  रोका

 यदि  तो  कया  कुछ  कारण  ये  थे  कि  मेंढक  की  टांगों  के  ग्यारह  लदानों  में  मोनेला

 विद्यमान था  प्रौर  कुछ  लदानों  में  फफूंद  ar  गई  थी  ate  कीड़े  पाये  गये

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  लदान  पूर्व  निरीक्षण  प्रक्रिया  का  ठीक  प्रकार  श्रतुसरण

 नहीं
 किया

 जाता

 क्या  इससे  बहुत  हानि  हुई  है
 श्रौर  कुछ  लदान  श्रमरीका  ने  रद्द  कर  दिये  श्रौर

 इस  बात का  ध्यान  रखने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  निर्यात  की  जाने

 वाली  वस्तु  देश  में  उपलब्ध  सर्वोत्तम  वस्तु  हो  ताकि  देश
 की प्रतिष्ठा को  श्राघात  न  पहुंच े?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ote  शौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  state

 जी  हां  ।

 जी  कुछ  हानि  हुई

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 निम्नलिखित  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  या  करने  का  विचार है  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित

 करना  है  कि  निर्यात  किया  जा  रहा  माल  श्रपेक्षित  क्वालिटी  का  हो  श्रौर  देश  की  प्रतिष्ठा  को  क्षति

 न  पहुंचे
 ः

 (1)  सरकार  ने  निर्यात  किये  जाने  वाले  कुछ  उत्पादों  के  अ्रनिवार्य  निरीक्षण  के  लिए

 निर्वात  नियंत्रण
 तथा  निरीक्षण )  1963  नामक  झ्रधिनियम

 श्रधिनियमित  किया  ।  इस  अ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  gre  अधिसूचित

 वस्तुएं  निर्यात  से  पूर्व  क्वालिटी  नियंत्रण  श्रौर  निरीक्षण  श्रथवा  दोनों  के  अध्यधीन

 इस  समय  भारत  से  होने  वाली  कुल  निर्यातों  के  लगभग  50  प्रतिशत  निर्यात

 इस
 अधिनियम  द्वारा  कवर  होते

 हैं  अनिवार्य  क्वालिटी  नियंत्रण  लदान  qa
 निरीक्षण  के  लिए  श्रधिकाधिक  वस्तुएं  शामिल  की  जा  रही

 हैं
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 spon,

 (2)  सरकार  से  मान्यता  पाकर  विभिन्न  निरीक्ष  ण  लदान पुर्वे  निरीक्षण  सम्बन्धी

 कार्य कर  रहे  ये  ग्रभिकरण हैं  ——

 कृषि  विपणन  भारत  सरकार

 भारतीय  मानक  संस्था  |

 दिल्ली  तथा  मद्रास  fe  णिज्य  मंत्रालय
 के

 श्रधीन  5  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरण  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  से  मान्यता  प्राप्त  8  सरकारी  अभिकरण

 (=)  वाणिज्य  मंत्रालय  से  मान्यता  प्राप्त  31  गैर-सरकारी  निरीक्षण  श्रभिकरण

 (3)  यह  अ्रधिसुचित  किया  गया  है  कि  सभी  मछली  उत्पादों  का  श्रनिवायें  रूप  से  गुण

 नियंत्रण  तथा  लदान  पूर्व  निरीक्षण  किया  जाएगा  ।  ये  निरीक्षण

 दिल्‍ली तथा  मद्रास  के  निर्यात  निरीक्षण  अभिकरणों द्वारा  किये  जी  रहे  हैं  ।

 (4)
 स०  to  भ्रमरीका  को  निर्यातित  मछली  उत्पादों  का  लदान  qa  निरीक्षण  उस

 समझौता  ज्ञापन  के  अतसार कि  किया  जाता  है  जो  भारत  सरकार  की  ग्रोर से  निर्यात

 निरीक्षण  परिषद्‌  द्वारा  13-1-1975  को  फूड  एंड  ड्रग  एडमिनिस्ट्रेशन  पब्लिक

 हैल्थ  सर्विजि  यू०एस०ए०  के  साथ  सम्पन्न  किया  गया  था  |

 (5)  सभी  वस्तुम्नों  के  सम्बन्ध  में  अनिवाये  गुण  नियंत्रण  लदाने  पूर्वे  निरीक्षण

 की  faarfateaat  की  समीक्षा  की  जा  रही  सैल्मोनैला  तथा  मेंढक  की  टांगों

 समस्या  का  श्रध्ययन  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  दल  ढारा

 किया जा  रहा  है

 (6)  निर्यातकों  को  क्वालिटी  नियंत्रण  श्रनुशासन  का  पालन  करने  तथा  निरीक्षण  frat

 विधियों  के  बारे  में  निरन्तर  see  शिक्षा दी  जाती  हैं  ।

 (7)  निर्यात  किए  जा  रहे  उत्पादों  की  क्वालिटी  से  सम्बन्धित  शिकायतों  की  जांच  संरका'र

 विभिन्न  प्रभिकरणों  के  मांध्यम  से  करती  है  श्रौर  दोष  सम्बन्धी  प्रमाण  मिलने  पर

 एककों  का
 पंजीकरण  रद्द  करने  जैसी  कठोर  कार्यवाही  की  जाती

 देश  में  इ  जनों  क  श्रोवरहाल  की  सुविधायें

 3727.  श्री  शकर  fag जी  ate  :
 वया  ह गयंटन  att  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 इन्डियन  एयरलाइन्स  में  फालतू  इं  जन  क्षमता  कितनी  है  ;

 क्या  इंजनों  को  श्रोवरहाल  के  लिये  विदेशों  में  भेजा  जाता  है  भ्रौर यदि  हां  गत  तीन

 वर्षों  में  कितने  इंजन  भ्रोवरहाल  के  लिये  विदेशों  में  भेजे  लाने ले  जाने  के

 बीमे  arte  के  लिये  कितनी  धनराशि का  भुगतान  किया  गया  ;

 1  19



 किट
 Written  ‘Answers  Asadha  24,  1899  (Saka)

 क्या  विदेशी  war  पर
 सस  अर र, घर  ais  से  बचने  के  लिये  देश  में

 हं xt  य्रोवरड़
 हो  सुविधायें  उपलब्ध

 कराने  का  कोई  प्रस्ताव है

 aq कलकत्ता  स्थित  इन्डियन  एयरलाइन्स  इंजी निर्यारिग बे प्  के  कार्य क्या  हैं  श्रौर कया  वहां

 के  इंजीनियरों  के  पास  कुछ  फालतू  क्षमता  है  ;  प्रौर

 देश  में  इंजन  झवरहाल  वर्कशाप  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  विशेष  कदम  उठाने  का
 x  ? विचार

 पयंटन  ale  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  इंडियन  एयरलाइन्स
 के

 पास  उपलब्ध  स्पेयर  इंजनों  का  विमानों  के  टाइप-वार  विवरण  नीचे  दिया  गया  है
 :--

 एयरबस  ए--300बी  2

 a  ~
 करावल

 11 एच

 वाइकाउट

 ाा

 (a)  सामान्यतया  विदेश  में  श्रोवरहाल  के  लिये  कोई  इंजन  नहीं  भेजा  जाता
 ।

 कुछ
 ऐसे

 कारणों  से  जो  इंडियन  एयरलाइन्स
 की

 शक्ति  से  बाहर
 थे  हाल  में  5  इंजन  श्रोवरहाल

 के  लिये  भेजने  पड़े  ।  इस  बारे  में  कुल व्यय  का  भ्रनुमान  जिसमें  परिवहन  बीमा  शुल्क

 atta  सम्मिलित  95  लाख  रुपये  लगाया  जाता  ।  विदेशी  मुद्रा  का  झंश  श्रनुमानत

 82.50
 लाख  रुपये  इसके  श्रतिरिक्त  पिछले  तीन  वर्षों  में  और  कोई  इंजन

 भ्रोवरहाल
 के

 लिये  विदेश

 नहीं  भेजा  गया

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  बोइंग  737,  कैरावेल  we  टर्बो-प्राप  विमानों पर  लगे

 हुए  इंजनों
 के  भ्रोवरहाल  की  झ्रावश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  बम्बई  में  एयर  इंडिया  की  श्रौर

 रद्  में  इंडियन  एयरलाइन्स  की  इंजनों  के  श्रोवरहाल  की  वर्तमान  सुविधायें  पर्याप्त  हैं  ।  एयरबस

 2  के  एयर  इंडिया  की  वकशाप  क्षमता  को  197  8  प्रारम्भ  तक  यथोचित  रूप  से  सज्जित

 कर  देने  की  योजना  है  |

 कलकत्ता  का  इंजीनिर्यारिंग  बेस  विमानों  के  लिये  श्रोवरहाल

 737  विभानों
 की

 श्रनुषंगी  पावर  इंडियन  एयरलाइन्स के  अन्य  प्रकार  के  विमानों  के  कुछ
 प्रतिरिक्त  पिस्टन  इंजनों  का  एयरबस  tT  300  बी  2  विमानों  के  ग्राउंड  सपोर्ट  उपस्कर

 की  एसेम्बली  श्रौर  भ्रतुरक्षण  की  तथा  कलकत्ता  से  अ्रथवा  वहां  से  होकर  परिचालित  होने

 ara  इंडियन
 एयरलाइन्स  के  विमानों  के  अ्रनुरक्षण

 की
 सुविधा  प्रदान  करता  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 द्वारा  इस  इंजीनियारंग  सुविधा  की  उपलब्ध  क्षमता
 का  पुरा-पुरा उपयोग  किया  जाता  है
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 15  1977  लिखित  उत्तर

 माल  तथा  यात्री  डिब्बों  के  क्रयादेश

 3728.  श्री  Metal  :  क्या  वाशिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  र  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975-76 तथा  1976-77  के  दौरान  विभिन्न
 देशों

 से
 प्राप्त  माल  यात्री  डिब्बों

 के
 कायदिशों

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  क्रयादेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  सप्लाई  की  गई  है  तथा  कव  तक  पुरी

 सप्लाई हो  जायेगी  श्र
 शीघ्र  सप्लाई  करने

 की
 दिशा  में  सरकार  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 ;

 गत  तीन  वर्षों  में  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अ्रजित  की  गई  ्नौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  माल  निर्यात  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  संगठन  स्थापित

 ? करने  का  है

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर  site  सहक  रिता  मन्त्री  मोहन
 :  1975-76

 aor तथा  1976-  774  त्रषों  ba  विभिन्न  देशों  से  प्राप्त  माल  डिब्बों एवं  यात्नी  डिब्बों  के  क्रयादेशों  का  व्यौरा

 निम्नोक्त  है  :--

 मल्प धा
 c

 ey  A  ae ay

 यात्री  रु०

 डिब्बे  डिब्बे

 1975-76  17  238

 जाम्बिया  30  57 1976-77

 a  250  20  800

 तंजानिया  30  97

 वतन श्रीलंका  30  70

 i

 PATS  में  5  री-कंडीशन  किये  हुए  रेल  इंजन  तथा  15  डीजल  रेल  इंजन  भी  हैँ  ।

 सभी  5  स्टीम  रेल-इंजनों  तथा  10  डीजल  इंजनों  की  पूर्ति  कर  दी  गई  है  ।

 उन  क्रयादेशों  का  व्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  जिनके  श्राधार  पर  सप्लाई  पहले  ही  की  जा

 चुकी  है  ः

 >>...

 देश  पहले  ही  पुरी  की  गई  सप्लाई

 तंजानिया  17  यात्री  डिब्बे  ey
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 Written  Answer
 ee  णा  ए

 July  15,  1977

 जिसके
 ere

 वर्तमान  क्यादेशों
 को

 पूरा  किया
 जावेगा  संलग्न  विवरण  में  दी

 |
 गई  है

 q

 काम  पुरा  करने  की  समय-सीमा  इस  श्रनुमान  पर  झ्राधारित  है  कि  खरीददार  उत्पादों  के

 विनिर्माण  एवं  सप्लाई  के  लिये  संविदागत  श्रौपचारिकताशओं  को  पूरा  करेंगे  ।

 wrrarr  डिब्बो ंए  साल  fesay  के
 (  )  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  AIAL  (S93 ]  एवं  माल  क  निर्यातों से  fsa  विदेशी

 wat  की  राशि  निम्नोक्त  है

 रु०

 1974-75  933.58

 1975-76  1284.76

 1976-77  941.84

 योग  3160.  18

 ण

 AIA  संग सरायत  भारतीय  प्रोजैक्ट  तथा  उपस्कर  निगम एक
 स्वतंत्र

 orl,  लिमिटेड

 माल  डिब्बों  एवं  यात्री  डिब्बों  के  निर्यात  को  देखने  के  लिये  पहले  ही  विद्यमान  हैं  फ़ोजेक्ट एवं  उपस्कर

 निगम  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  का  एक  समनुषंगी  निकाय
 है

 ।

 विवरण

 समय  सारणी  का  व्यौरा  जिसके  श्रनुसार  चालू  क्रयादेश  पुरे  किये  जायेंगे

 AA  स०  द्श  काम  पूरा  टिप्पणी

 et  करने  की

 यात्री

 डिब्बे  डिब्बे

 1  30  78  तक  जाम्बिया के  खरीदार  ara

 भुगतान ध कि  के

 संबंध  में  mater  बैंक

 गारंटी  wet  दी  जानी

 तथा  कतिपय  ककी

 ब्यौरे  को  क्लीयर  किया

 जाना
 है

 ।  पी०ई०सी०

 उनस  सपम्क बनाये  हुए

 है  ।

 250  20  78  तक  उगाडा  सरकार  द्वारा  4/9

 क
 प्रतिशत  शझ्रास्थगित
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 लिखित 24  1899  (a7)

 तानों  के  संम्बंन्ध में  बैंक

 गारंटी wat  दी  जानी  है  ।

 कतिपय  तकनीकी  ब्यौरों

 का  भी  उनके  द्वारा

 i करण  किया जाना  है

 मदारिया  30  ara 78  तक  साख-पत्न  में  कुछ  संशोधन

 प्रतीक्षित  हैं  ।  इन  पर

 के पी०  ०  ato

 प्रतिनिधि  जो  इसी

 प्रयोजन  के  लिये  तंजानिया

 गया  था  खरीदार  के  ATT

 सहमति  हो  गई  है

 4  श्रीलंका  30  78  तक  श्रीलंका  के  प्राधिकारियों

 द्वारा  ड्राइंगों  का

 मोदन  प्रतीक्षित है  ।  इसमें

 देरी  का  कारण  उनके

 रेल  waft  ट्वारा

 धीरे काम  करना  तथाਂ

 उसके
 बाद  हड़ताल  कर

 देना  > टु  ।  इस  मामलेਂ

 में  शीघ्रता  करने  के  लिये

 पी०  ई०  सी०  के  ण्क

 प्रतिनिधि  को  श्रीलंका

 |

 rr  ee

 पड़ौसी  मित्र  देशों  के  साथ  व्यापार

 3729.  श्री  क्‌०  प्रघानी  :  क्या  वाणिज्ज  तथा  नागरिक  र्पति  ale  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धर्मा  ,
 श्रीलंका  तथा  बंगला  देश  जेसे  पड़ौसी  fea  देशों

 के  साथ  भारत

 सरकार  ने  कोई  नये  व्यापार  समझौते  किये  हैं  ;

 चालू  वित्त
 वर्ष

 में  इन  में
 से  प्रत्येक  देश  के

 साथ  कितना
 व्यापार  श्रौर

 चालू  वर्ष  में  इन  देशों  को  कौन  सी  वस्तुएं  निर्यात  की  गई  तथा  इनसे
 कौन  सी  वस्तुएं

 ्रायात  की  गई  ?
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 Answers
 Asadha

 24,  1899  (Saka)

 वधिक  तथा  TRH  afer  ग्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  जी  नहीं  ।

 2.0 तथा  चालू  वर्ष  के  लिए  श्रांकड़े  wat  संकलित  किए  जा  रहे  हैं  झौर  जैसे  ही  वे  तैयार

 हो  जाएंगे  सप्लाई  कर  दिये  जाएंगे  |

 -Appointment  of  M.Ps.  as  Chairman  of  Central  Government  Public
 Undertakings

 3730.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether,  from  the  point  of  effecting  economy  in  expenditure,  Government  propose
 to  appoint  Members  of  Parliament  as  Chairman  of  all  Central  Government  Public  Undertakings;

 (b)  whether  keeping  in  view  the  economic  condition  of  the  country  and  to  check  waste-
 ful  expenditure,  Government  propose  that  none  of  the  Chairman  of  Undertakings  should  get  a
 Salary  of  more  than  Rs.  3000  per  month;  and

 (c)  the  names  of  those  existing  Undertakings  whose  expenditure  is  borne  by  the  Centre?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel:)  (a)  It  is
 mot  the  policy  of  Government  to  appoint  sitting  Members  of  Parliament  as  Chairman  or  Direc-
 tors  of  Central  Government  enterprises.

 (b)  The  Salaries  of  Chief  Executives  and  other  incumbents  of  top  posts  of  Central  Go-
 vernment  enterprises  have  been  categorised,  taking  into  account  the  size  and  complexity  of  their
 problems,  into  four  Schedules;  viz.  Schedule  ‘A’  (Rs.  p.m.  Schedule
 ः  (Rs.  p.m.  Scheduled  (Rs.  p.m.  &  Schedule

 *D’  (Rs.  2,250—:100—+2,750);  p.m.  It  is  not  proposed  to  put  a  ceiling  of  Rs.  3,000  per  month
 for  the  salary  of  Chief  Executives  of  Central  Government  enterprises.  The  enterprises  have,
 however,  been  asked  to  achieve  maximum  economy  in  expenditure  and  improve  productivity;

 (c)  The  Central  Government  invests  in  the  Public  enterprises  by  way  of  equity  capita]
 and  loans.  The  names  of  enterprises  in  which  Government  have  made  such  investments  are
 given  in  the  annual  report  on  the  ‘“‘Working  of  Industrial  and  Commercial  Undertakings  of  the
 Central  Government  which  was  placed  on  the  table  of  the  House  recently.

 Profit  earned  by  STC

 3731.0  Shri  Nawab  Singh  Chauhan:  Will  the  Minister  of  Gommerce  and  Civil
 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  commodities  imported  and  exported  by  the  State’  rading  Corporation  itself;  and

 (b)  the  annual  profit  earned  by  this  Cor  poration  during  the  last  three  years  on  each
 commodity  traded  by  it?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Su  pplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia):  (a)  &  (b)  A  statement  is  enclosed.
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 लिखित  उत्तर 15
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 Statement

 Statement  showing  Trading  Profits{Lossess  during  the  3  years  ending  31-3-1977

 n  Rs.  Crores)
 (Excluding  Interest  and  STC’s  overheads)

 1976-77  1975-76  1974-75
 (Provl.)

 Trading  Trading  Trading
 Profit  Profit  Profit

 Import  Commodities

 II Newsprint  चके  e  2.74  1°48

 DMT  (Dimethyl  Terephtalape)  48  Negl.

 MEG  (Men  Ethylene  Glycol)  ढ  ०*35

 Caprolactum  ,  0*  25  22  2°51

 Wool  O°  44  52

 Synthetic  Rubber  0°07  0'  06  0°13

 Woodpulp  0°65  I°  it  1*  10

 Polyster  Fibre/Yarn  0°50  Neg  Neg

 Tallow/Fatty  Acid  117.0  0°  179.0  2°96

 (0*  66 Soyabean  Oil  13°53  84

 Palm  Oil  (V)  e  3°27  1.67  10

 Rapeseed  &  Rapeseed  Oil  0°39

 DDT  *  0°19  0°31  (0१  ग्

 CPC  (Chemicals  and  Pharmaceuticals)  117.0  3°59

 *Others  ,  *  0*66  0*  01  (-+)0*38

 Toran  ,  2°70 12°57  64

 Export  Commodities

 Sugar  ढ  0*76  2°31  1* 57

 0:28 Semi  Processed  Leather  0°35  0°  34

 Coffee  e  e  0*  14  0°04  02

 Cement  1*  00  (0  प्द्व  0°27

 Silver  *  0°  64  (0*  01

 Castor  Oil  1°55  0°50  1°99

 Footwear  0°48  0°29  0°  47.0

 ''०७198.८८०  0°03  0°03  0.0  1.0

 ABS  Ground  Nut  &  Extrn  0°58  0*01  Neg
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 Written  Answers  July  15,  1977

 (Provl.)
 1976-77  1975-76  1974-75

 Trading Trading
 Profit

 Trading
 Profit  Profit

 Rice  9°94

 Opium  0*  01  0  ol  001

 Readymade  Garments  ०5  ol  02

 ‘Salt  0:02  0  ८  (0*  10

 Shellac  &  Seedlac  42  24

 Armysoftwear  40  26

 Dry  Fish  0°05  02  02

 Art  Silk  Fabrics  0*01  02  04

 or Dev.  Export  0°42  0°24

 06 Jute  Goods  (--')0'

 Linseed  Oil  and  Extrn.  0*01

 Barley  0°29

 Spices  0*01  Neg.  Neg.

 CPC  (Chemicals  &  Pharmaceuticals)  —  (0  0.09

 जै  के  Others  0°37  (0*  14  (--)0*  23

 TOTAL  4°04  14°77
 or

 *Others  stand  for  Misc.  items  whose  turnover is  less  than  Rupees  One  crore.

 stands  for  Misc.  items  whose  turnover  is  less  than  Rs.  One  Crore  e.g.  Cotton
 Textile,  Gum  Resin,  Vacuum  Flask,  Coir  Products  etc.

 सरकारी  कमंचारियों  को  Qa  दिया  जाना

 3752.  श्री  नवाब  सिंह  चौहान
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  मंत्री  यह  बताने  की  (०

 करेंगे कि  :

 पेंशन  देने  के  नियमों  का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  वे  किन  पर  लागू  होते  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  प्रत्येक  सरकारी  कम  चारी  को  पेंशन  मंजूर  करने का  है
 जो

 विभिन्न  केन्द्रीय  मंत्रालयों  झथवा  उनके  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  में  पिछले  20  वर्ष  से  निरन्तर  सेवा ब्
 रहे  @>  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कब  तक  अझ्रन्तिम  निर्णय  किया  जाएगा  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेंकि
 ग

 मन्त्री  एच ०  एस०  :  पेंशनयोग्य  संस्थान

 में  आने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  समय  समय  पर  यथासंशोधित  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियमावली  1972
 द्वारा  शासित  होते  हैं

 ।
 इन  नियमों  को  भारतीय  सेवाओं  तथा  रेलवे

 से  संबद्ध  के  संबंध  में  भी  उपयुक्त  संशोधनों  के  साथ  ATT  लिया  गया  है  ।
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 चारियों ब्रौर  पेंशन  केवल  उन  सरकारी कर्म
 को  स्वीकार्य  होती  है  जिन्होंने  नियमों

 के  भ्रन्तर्गत  सेवा-निवृत्ति  के  समय  स्थायी  रूप  से  स्थायी  पद  को  धारा  किया  gare तथा
 कम

 से
 कम

 10  वर्षे  की  भ्रहक  सेवा  पूरी  कर  ली  हो  कमेंचारी  पेंशन  पाने के  पात्र  नहीं  परन्तु  उन्हें

 समय  समय  पर  यथा  संशो  घित  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियमावली  1965
 के  भ्रतुसार

 श्रावधिक  उपदान  मिलता  है  ।  इस  स्थिति  को  बदलने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 Promotion  to  the  Posts  of  Deputy  Collector  of  Customs

 3733.  Shri  Yagya  Datt  Sharma:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Departmental  Promotion  Committee  had  made  a  selection  in  June,
 1977  to  promote  the  Assistant  Customs  Collectors  as  Deputy  Collectors;  and

 (b)  if  so,  the  criteria  for  this  selection?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  Yes
 A  meeting  of  the  Departmental  Promotion  Committee  to  select  officers  of  the  grade  of

 Assistant  Collector  of  Customs  and  Central  Excise  for  promotion  to  the  grade  of  Deputy  Collector
 was  held  on  the  8th  and  oth  June,  1977.

 (b)  The  criteria  for  this  selection  was  seniority-cum-merit  in  accordance  with  the  general
 principles  laid  down  by  the  Department  of  Personnel  and  Administrative  Reforms.

 Utilization  of  Capacity  in  Public  Sector  Undertakings

 3734-  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue
 -and  Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Public  Sector  industries  are  not  fully  utilising  their  capacity;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  पाइट  their  full  capacity;  and  the  extent  to
 which  the  capacity  of  the  cement  and  steel  plants  and  the  Mini  Steel  Plants  in  the  Public  Sector
 was  utilized  during  1976-77?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel):  (a)  It
 dis  true  that  some  of  the  public  sector  enterprises  are  not  fully  utilising  their  capacity.

 (b)  Various  measures  like  diversification,  provision  of  balancing  facilities,  better  main-
 tenance,  increasing  Jabour  productivity  etc.  have  been  taken  to  improve  capacity  utilisation.

 The  capacity  utilisation  achieved  by  the  major  integrated  steel  plants  during  1976-77
 is  indicated  below

 Plant  Percentage  utilisa  tion  of  capacity

 |  अ  in  terms  of  saleable  steel
 ——___—_—

 Bhilai  Steel  Plant  1o2°7

 Durgapur  Steel  Plant  72°

 Rourkela  Steel  Plant  95°9

 Inc  lian
 Tron  &  Steel  Co.  ह  क  67°7

 There  is  no  mini  steel  plant  in  the  public  sector.

 There  are  two  plants  in  commercial  production  under  the  Cement  Corporation  of  India
 in  the  public  sector  at  Mandhar  and  Kurkunta.  The  Mandhar  plant  operated  at  100  per  cent

 capacity  during  1976-77  while  the  Kurkunta  plant  achieved  74  per  cent  capacity.
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 Loans  Distributed  by  Rural  Banke  in  States

 3735+  De.  Lakshminarayan  Pandey:  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue
 and  Bankizg  be  pleased  to  state  the  amount  of  loans  distributed  by  rural  banks  to  farmers in
 various  States  during  1976-77  and  the  steps  taken  by  Government  to  ensure  that  farmers  get  loans
 easily?

 The  Ministry  of  Finance  (Shri  H.M.  Patel)  :  Regional  Rural  Banks  disbursed  a  total
 amount  of  Rs.  12  66.0  crores  during  the  financial  year  1976-77  in  various  States.  These  banks  have
 adopted  simplified  forms  and  procedure  to  ensure  that  farmers  get  loans  easily.  wise  break-
 up  of  the  disbursements  made  is  as  follows

 (Amount  in  Rs.  thousand)
 ब

 Name  of  State  No.  of  1२.1२.  8:
 ks

 as  on.
 Disbursements

 made
 during

 1976-77

 I.  CST) ech Andhra  Prad  3  23753

 2.  Assam  I  484

 3.  Bihar  6  6240

 Haryana  8739

 Himachal  Pradesh  125

 Jammu  &  Kashmir  583

 Karnataka  10239

 Kerala  1983

 Madhya  Pradesh  3278

 10,  Maharashtra  22903

 Il.  Orissa  9703
 T2.  Rajasthan  11707

 13.  Tamil  Nadu  159

 14.  ‘ripura  628

 ग्ठ  Uttar  Pradesh  31532

 4 16.  West  Bengal  13134

 oe  न

 व
 Total  4  126585

 Manufacture  of  Dhoties  and  Sarees  by  Handloom  Sector

 3736.  Dr.  Lakshminarayan  Pandey:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil
 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  manufacturing  of  dhoties  and  sarees  was  entrusted  on  an  experimental
 basis  to  the  handlooms,  the  decentralised  sector  ;

 (b)  if  so,  the  cloth,  in  metres,  manufactured  by  them  in  1976-77  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  continue  the  scheme  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  a  and  Cooperation  (Shri  Mekar
 Dharia) :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  information  received  so  far,  14°  32  million  शप  mtrs.  were
 by  end  of  May,  1977  under  the  scheme.

 (c)  Yes,  Sir.
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 dares प ब  te  स्व  ५६  बच  उ  न  मिलों  site  कपड़ा  मिलों  कौ  सहायता

 3737.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 क्या  श्राई०  डी०  बी०  भ्राई०  ने  गत  at  संकटग्रस्त  पटसन  मिलों  श्रौर  कपड़ा  मिलों

 की  सहायता  के  लिये  लोन  बिंडोਂ  शर्तों  पर  ऋण  खोली  और
 ह

 यदि  तो  संकटग्रस्त  पटसन  श्रौर  कपड़ा  मिलों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  में  उस  योजना

 को  कितनी  सफलता  मिली  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  :  भारत  सरकार  के  कहनें  पर

 1976  में  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेंक  ने  पांच  चुने  हुए  उद्योगों  ata  सूती

 पटसन  ate  कुछ  इंजीनियरी  उद्योगों  को  रियायती  दरों पर  शर्तों  पर  ऋण  योजनाਂ  श्रारम्भ  की

 थी  ताकि  वे  संयंत्रों  शौर  उपकरणों  के  उतकी  बदली  ale  उनके  नवीकरण  विषयक  समस्याओं

 पर  काबू  पा  सकें  |  सहायता  देने  का  मुख्य  मापदण्ड  ऑ्राधुनिकीकरण  की  योजना  के  कार्यात्वयन  के  श्राधार

 पर  प्रतिष्ठानों के  शीघ्र  raters  हो  पाने  की  श्राशा  है  ।  यह  योजना  भारतीय  श्रौद्योगिक

 विकास  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  अर  भारतीय  ग्रौद्योगिक  ऋण  are  निवेश  निगम  लिमिटेड

 द्वारा चलाई  जा  रही  30-6-77  की  स्थिति  के  भ्रनुसार  सुती  वस्त्र  श्रौर  पटसन  के  सम्बन्ध  में

 इस  योजना  के  भ्रधीन  हुए  नामंजूर  किये  स्वीकृत  वितरित  और  श्रनिर्णीत  पड़े  श्रावेदन  qat

 का  ब्यौरा इस  प्रकार  है

 करोड़  रुपयों  में  )
 ण

 पटसन

 संख्या  राशि  संख्या

 1.  प्राप्त  श्रावेदन  पत्न  157  277.69  21  64.19

 2.  नामंजूर  लिए  ae

 जांच  के  बाद  समाप्त  माने  गये
 |

 श्रावेदन  पत्र  25  54.56

 3.  मंजूर  किये  गये  झ्रावेदन  पत्न  श  33  21.56  5.15

 4.  वितरित की  गई  राशि

 5.  wader  पत्न  99  193.11  19  59.04

 हैदराबाद  के  समीप  डकोटा  क  दुघटनाप्रस्त  होने  की  जांच

 3738.  श्री  मुख्तियार  fag  मलिक  :  कया  e qacq  शौर  नागर  विमानन  सन्तरी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  हैदराबाद के  समीप  दुर्घटना ग्रस  कोटा  की  जांच  पुरी  हो  गई  है  जिसमें  wea  व्यक्तियों

 के  साथ  पांच  वैज्ञानिक भी  मारे  गये  थे  ;

 129

 20007



 Written  Answers  July  15,  1977

 यदि  at,  तो  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  we

 विमान  दुर्घटना  में  मारे  गये  वैज्ञानिकों  तथा
 विमानचालकों

 के
 परिवारों

 को
 Tea.

 मामले  में  कुल  कितना-कितना  मुश्नावजा  दिया  गया
 ?

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  हां ।

 जांच  रिपोर्ट  6  1977  को  प्राप्त  हुई  थी  तथा  उसकी  समीक्षा  की  जारहीहै  ।

 इस  विमान  दुर्घटना  में  मारे  गए  वैज्ञानिकों तथा  विमानकर्मियों  के  परिवारों  कों

 24
 लाख  रुपये

 की
 कुल  राशि  दी  जा  चुकी

 बेककारी  श्रायोग  द्वारा  श्रधरे  छोड़े  गये  कार्यों  को  पुरा  करने  क  बैकट्पक  प्रबन्ध

 3739.  श्री  मुख्तियार fag  मलिक
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व ate  बेकिंग  मंत्री यह बताने यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  क्या  श्री  मनुभाई  शाह  की  श्रध्यक्षता  में  स्थापित  किये  गये  बैंककारी  श्रायोग  द्वारा  |

 छोड़े  गये  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एस०  :  सरकार  ने  काम  की  उन  मदों  के  लिए  कोई  वैकल्पिक

 व्यवस्था नहीं  की  जिन्हें  श्री  मनुभाई  शाह  की  श्रध्यक्षता  में  गठित  श्रायोग  ने  पूरा  नहीं  किया है  ।

 श्रायोग ने  काम  की  कोई
 भी

 मद  इस  ee  में  पुरी  नहीं
 की

 कि  उसने  कोई रिपोर्ट  सरकार को  प्रस्तुत

 नहीं की  थी  ।

 Pakistani  Citizenship  for  Some  Persons  of  U.  P.

 3740-  Shri  Surendra  Bikram  ;  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state:

 a)  whether  the  owners  of  the  ‘Kudrati  Manzil’  in  Tilhar  Town  of  Shahjahanpur  District,
 Uttar  Pradesh  have  been  granted  Pakistani  Citizenship  and  ifso,  the  reasonsfor  which  Government
 have  not  taken  over  their  property  worth  lakhs  of  rupees  even  then  ;  and

 (b)  the  number  of  heirs  of  the  ‘Kudrati  Manzil’  and  the  number  of  persons  out  of  them  who
 are  Pakistani  citizens  and  the  value  of  the  property  ?

 Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan  Dharia)
 (a)  and  (b).  The  property  in  question  was  owned  by  Shri  Qudrat  Hussain  Khan  who  died  as
 Indian  national.  He  was  survived  by  his  widow,  3  sons  and  3  daughters.  His  2  sons  migrated
 to  Pakistan  and  as  such  only  the  share  of  these  two  sons  could  be  declared  as  enemy  property.
 Tne  third  son  who  is  an  Indian  national  had  sold  certain  properties  including  te  share  of  his  two
 brothers  who  migrated  to  Pakistan.  The  District  Magistrate,  Shahjahanpur  has  already  insti-
 tuted  proceedings  in  the  Court  of  Sub-Divisional  Officer,  Tilhar,  objecting  to  the  illegal  sale  of
 the  shares  of  the  two  Pakistani  heirs  of  the  property.  The  value  ofthe  shares  of  the  property  of
 two  Pakistani  nationals  (sons  of  Shri  Qudrat  Hussain  Khan)  has,  so  far,  not  been  determined.

 Labourers  Working  in  Hotels

 3741.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal  :  Will  the  Minister  of  Touriam  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  labourers  working  in  hotels  are  given  food  allowance  at  a  rate  of  Rs.  45  pes month  whereas  officers  are  entitled  to  spend  upto  Rs.  45  per  meal  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  discrimination  ?
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 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  रस्म
 and  (b)  In  accordance  with  the  practice  prevalent  in  Hotel  Industry  in  India  and  abroad,  meal
 allowance/free  food  is  an  element  in  the  wage  structure  of  the  hotel  workers.

 In  the  case  of  ITDC  Hotel  workers  in  Delhi,  Meal  Allowance  has  been  fixed  at  Rs.  45/-
 per  person  per  month,  as  per  settlement  with  their  Unions.  Jn  respect  of  the  workers  in  FTDC
 Hotels  outside  Delhi,  the  Meal  Allowance  ranges  between  Rs.  20/-  and  Rs.  30/  per  person  per
 month.  Excepting  those  who  are  given  free  meals,  while  on  duty  Meal  Allwoance  is  admissible
 to  all  hotel  workers  even  during  the  period  of  their  leave  with  pay.  Those  employees  who  are
 entitled  to  free  meals  on  duty  are  given  Meal  Allowance  in  lieu  of  free  meals  during  the  period  cf
 their  leave.

 Meal  Allowance  is  not  paid  to  ITDC  Hotel  Officers.  To  ensure  prompt  and  efficient  service
 to  the  hotel  guests,  officers  having  operational  and  managerial  duties  are  given  free  meals  while

 onduty,  The  maximum  cost  ofsuch  meals  varies  from  hotel  to  hotel  and  ranges  between  Rs.  20
 to  Rs.  12/-  per  meal.

 Admissibility  of  meal  allowance/free  duty  meals  is  related  to  the  duties  and  responsibilitics
 assigned  to  the  various  employees  and  officers  of  the  hotels.

 Service  Charges  Received  by  India  Tourism  DevelopmenI  Corporrtion

 3742.  Shri  Krishna  Kumar  Goyal  :
 Shri  Kachrulal  Hemraj  Jain

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  management  of  India  Tourism  Development  receive  service

 charges  from  the  persons  staying  in  hotels  in  the  name  of  workers  ;  and

 (b)  whether  this  money  is  not  distributed  among  the  workers  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  (a  4
 th the  Table  of  the  Sabha. and  (b).  Information  is  being  collected  and  will  be  placed  on

 Labour  Quarters  of  Hotels  Run  by  I.T.D.C.

 3743-  Shri  Krishna  Kumar  Goyal :
 hri  Kachrulal  Hemraj  Jain

 Willthe  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  management  of  ITDC  carries  out  repairs  in  hotels  throughout  the  year

 (b)  whether  the  labour  quarters  of  hotels  run  by  India  Tourism  Development  Corforaticn
 have  not  been  cleaned,  white  washed,  repaired  and  renovated  till  date  ;  and

 (c)  if  so,  the  facts  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Purushottam  Kaushik)  :  (a)
 The  I.T.D.C.  carries  out  repairs  in  its  hotels  periodically  as  part  of  a  planned  maintenarce
 programme  as  also  when  any  specific  need  arises.

 (b)  and  (c)  :  The  staff  quarters  in  I.T.D.C.  hotels  are  kept  in  good  condition  through
 planned  maintenance  programmes  carried  out  periodically.

 Import  and  Export  Licences  to  Birla  Group

 3745.  Shri  Hukmdeo  Narayan  Yadav  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil
 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state  the  number  and  value  of  import  and  export
 licences  granted  to  Birla  Group  during  the  period  from  1962  to  1976  indicating  the  names  of  tre
 commodities  for  which  such  licences  were  granted  ?
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 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia)  :  Company/Firm-wise  statistics  of  import  licences  are  not  maintained.  However,
 particulars  of  all  import  licences  issued  are  published  in  the  Bulletin  of  Industrial
 Licences,  Import  Licences  and  Export  A  copy  of  this  Bulletin  is  regularly  made
 available  to  the  Parliament  Library.

 Import  and  Export
 Licences  Issued  by  Import  Trade  Control  Organisation

 3746.  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies
 and  Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Import  Trade  Control  Organisation  had  issued  some  import  and  export
 licenes  of  some  commodities  to  the  Members  of  previous  Parliament  ;  and

 (b)  ifso,  the  names  of  Members  of  Parliament  to  whom  these  licences  were  given  together
 with  the  names  and  the  value  of  those  commodities  and  the  basis  on  which  those  licences  were
 given  ?

 |

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia):(a)  and  (b):  Statistics  of  import  licences  are  not  maintained  on  the  basis  of  occupations
 or  services.  However,  particulars  of  all  import  licences  issued  are  published  in  the
 छ  of  Industrial  licences,  Import  Licences  and  Export  A  copy  of  this  Bulletin
 is  regularly  made  available  to  the  Parliament  Library.

 Employees  Retired  and  Suspended  by  Accountant  General,  Gwalior

 3747.  Shri  Chhabiram  Argal  :  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  category-wise  number  of  employees  retired  and  suspended  by  the  Accountant
 General,  Gwalior  after  26th  June,  1975  ;  and

 (b)  the  category-wise  number  of  employees,  out  of  them,  reinstated  and  the  number  of  those
 tal  i  and  the  detailed  information  in  this employees,  category-wise,  who  have  not  been  rei

 regard  ?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.M.  Patel)  :

 (a)  Retired  :

 Group  ‘B’  ;

 Group  ‘C’  | हू

 Group  ‘D’

 Suspended  :

 Group  ‘C’  12

 Group  ‘D’  6

 (b:  (i)  None  of  the  retired  employees  has  been  reinstated.

 (ii)  Out  of  the  em>loyees  who  were  pl  aced  under  suspension  after  26-6-75,  the  following
 have  already  been  reinstated ;

 Group  ‘C’  8

 Group  ‘D’  6

 (iii)  Out  of  the  remaining  4  Grou  p  ‘C’  suspended  employees,  2  resigned  while  under
 suspension.  Against  one  person,  departmental  action  is  nder  process.  One
 person  was  removed  from  servic  on  7-5-77  after  taking  a  ० ह ैtion  under  the  Central
 Civil  Services  (Classification,
 appeal  which  is  being  looked

 Control  and  Appeal)  Rules.  He  has  since  filed  an
 into  by  the  Appellate  Authority.
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 Scheme  formulated  by  Federation  cf  Indian  Chamber of  Commerce  and

 ndustry

 3748.  Shri  Surendra  Bikram:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil
 Supplies

 and
 Cooperation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Federation  of  Indian  Chamber  of  Commerce  and  Industry  has  formulated
 a  scheme  to  study  the  problems  of  traders  ;  and

 (b)  if  50,  the  details  thereof  and  the  nature  of  problems  to  be  studied  under  this  scheme
 and  when  this  work  will  be  started  ?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan
 Dharia):  (a)  While  the  Federation  of  Indian  Chambers  of  Commerce  and  Industry  has

 making  studies  of  the  problems  ofindustry  and  trade  on  a  continuing  basis,  Government
 are  not  aware  of  any  specific  scheme  formulated  by  FICCI  to  study  the  problems  of  traders.’

 (b)  Does  not  arise.

 AHocation  of  Foreign  Exchange  to  Shrimati  Indira  Gandhi  and  her  Family  Members

 3749-  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Will  the  Minister  of  Finance  and  Revenue  and
 to  state: Banking  be  pleased

 (a)  the  amount  of  foreign  exchange  given  to  Shrimati  Indira  Gandhi,  the  former  Prime
 Minister  and  the  members  of  her  family  during  the  last  three  years;

 (b)  the  annual  break-up  thereof  and  the  amount  of  foreign  exchange  given  to  each  of
 them  ;

 (c)  the  reasons  for  giving  foreign  exchange  to  them;

 (d)  whether  there  have  been  some  irregularities  also  in  this  eomacetions  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof  and  the  action  taken  by  Government  thereon?

 The  Minister  of  Finance  and  Revenue  and  Banking  (Shri  H.  M.  Patel) :  (a)  to

 (c)  A  statement  furnishing  the  requisite  information  as  per  records  available  is  attached  at  Ann-

 exure
 ‘A’  to  this  question.

 (d)  No  irregularities  have  come  to  notice.

 (6)  Does  not  arise.

 Statement

 Parliament  Unstarred  Question  No.  3749  due  for  reply  on  15-7-1977  in  the
 ह म  Sabha

 Reh 8  meta  ene

 Name  Amount  of  Country  Purpose  of  Period
 foreign  visited  Visit
 exchange

 released  by

 फ.्छे
 न

 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  157°00  Maldives  State  visit  January,  1475;  for

 3  (85  .  न्र

 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  189°00  Iraq  Do.  January,  1975  for

 jamaica  Do.  April-May,  1975 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  315°00
 for  10  days

 अ er a
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 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  189-00  USSR  State  visit  8-6-76  to  13-6-76

 Shri  Rajiv  Gandhi  15/-  USSR  Accompanying  8-6-76  to  13-6-76
 .M.  on  state  visit

 Smt.  Sonia  Gandhi  Do  Do  Do  Do.

 Do  Do  Do Shri  Sanjay  Gandhi  5-6-76  to  11-6-76

 Do  Do  Do  Do. Smt.  Menaka  Gandhi

 Kumar  Rahul  Gandhi  Do  Do  Do  8-6-76  to  11-6-76

 Do  Do  Do. Kumari  Priyanka  Gandhi  Do.&

 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  220"  00  GDR  &  State  visit  1-7-76  to  77-16
 Afghanistan

 Smt.  Indira  Gandhi  Rs.  346-00  Mauritius,  Do.4  8-10-76  to  17-10-76
 anzania  and

 Zambia

 Shri  Sanjay  Gandhi  &
 Smt.  Menaka  Gandhi  £  15/-  each  Mauritius’  Accompanyin

 P.M.  on  State  8-10-76  to  12-10-76
 visit

 कोका  कोला  कम्पनी  द्वारा  निर्यात

 3750.  श्री  धम  fag  भाई  पटल  :

 श्री  रीतलाल
 प्रसाद

 वर्मा  :

 क्या  वाशिज्य
 तथा  नागरिक

 पूर्ति  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 विगत  5  वर्षों  के  दौरान  कोका  कोला  कम्पनी  को  श्रपने  निर्वात  © v4  ्य  के  लिये  कितनी

 राशि  खर्च  करने  की  श्रतुमति  दी  गई  श्रौर  उन  वर्षों  में  उसका
 निर्यात  कितना  रहा  ;

 क्या  उनका  निर्यात  बढ़ा  है  श्रथवा  घट  गया  है  ;

 यदि  घटा  है
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  त्ौर

 क्या  इस  की  निधियां  श्रव्य  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  कामों  में  लगा  दी  जाती  यदि  तो

 इस  संबध  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूति  झर  सहकारिता  मन्त्री

 मोहन  धारिया  )  +  तथा
 rag  कोका  कोला  एक्सपो्टे  कारपोरेशन  को  सांद्रणों  के  निर्यात  से  होने  वाली

 प्रतिशत  तक  के  निर्यात  सेवा  प्रभार  भारत  से  भेजने  की  झ
 उनकी निर्यात के  10

 नुमति
 दी

 जाती  ।
 यह  राशि  कम्पनी

 को  च्झ  उनके  उत्पादों  से  भारतीय  शाखा  की  (  मुख्य  कार्यालय  क्षेत्रीय
 कार्यालय  सेवा  प्रभार  झ्रादि  सभी  मदों  से  निर्यात  अय की की  80 प्रतिशत  की

 अधिकतम सीमा  के
 भीतर होनी  चाहिये  ।  रिजर्वे  बैंक  ने  1971  से  मैसर्स  कोका  कोला

 कारपोरेशन को  निर्यात  सेवा
 प्रभारों  के  कारण  कोई  धन  राशि  भेजने

 की
 )  नहीं  दी  है  ।
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 गत  पांच  वर्षों  में  मैससे  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे

 वर्ष
 कुल  निर्यात  afer

 (Tho  lo

 रु०

 1971  1,45,88,663

 1972  1,45,41,760

 1973  1,88,31,127

 1974  1,21,08,754

 1975  5,43,328

 योग  6,  06,  13,632

 मैससे  कोका  कोला  कारपोरेशन के  निर्यात  तेजी  से  गिर  रहे  हैं  ।

 चूंकि  कोका  कोला  एक्सपोर्ट  कार्रपोरेशन  एक  गैर-सरकारी  संस्था  सरकार

 इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  ae  कम्पनी  द्वारा  उसक  निर्यातों  को  घटाये  जाने  कारण बता  सके  ।

 1... 34  कोका  कोला  कारपौरेशन  को  मुख्य  कार्यालय  wire  क्षेत्री  कार्यालय  के  खर्चों  के

 लिये  धनराशियों  भी  भे  जने  की  भ्रनुमति  दी  गई  थी  ।  सरकार ने  उन्हें  1--1-1969 से  31-3-1972

 तक  निगम  की  कुल  निर्यात  arr  के  80  प्रगितशत  तक  सीमित  कर  दिया  था  ।  1-4-1973  से

 यह  शर्तें  लगा
 दी

 गयी  थी  कि  ऐसी  भेजी  जाने  वाली  राशियां  उनके  उत्पादन की  मदों  के  निर्यात  से

 होने  वाली  aa  के
 80  प्रतिशत

 से
 भ्रधिक  नहीं  होनी  1971  से  1975 के  दौरान  1974

 में  इस  प्रकार
 की

 धनराशि  भेजने  की  aaa  दी  गई
 थी  ।

 चुंकि  यह  धनराशि  सरकारी  विनिश्चय  के  श्रनुसार  ae  भारतीय  रिजर्व
 बैंक,की  श्रतुमति  से

 भेजी  गई  इसलिए  कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ‘States  and  Sections  in  the  Society  which  come  under  Weaker  Sections  in  the  Field  of

 Cooperation

 Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil 3752.  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav  :

 Sapplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state  the  names  of  the  States  and  sections  in  the  society
 that  come  under  weaker  sections  in  the  field  of  cooperation  and  the  steps  taken  by  Government
 for  their  uplift?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan

 Dharia):  The  cooperatively  under-developed  States/Union  Territory  Administrations  are:

 Assam,  Bihar,  Himachal  Pradesh,  Jammu  &  Kashmir,  Manipur,  Meghalaya,  Nagaland,  Orissa,

 Rajasthan,  Sikkim,  Tripura,  West  Bengal,  Andaman  &  Nicobar  Islands,  Arunachal  Pradesh,

 Laccadive  and  Minicoy  Islands  and  Mizoram.  In  order  to  speed  up  cooperative  development

 programmes  in  the  aforesaid  States  and  Union  Territory  Administrations,  a  number  of  schemes
 in  various  fields  of  cooperative  activity  like  cooperative  credit,  cooperative  marketing,  processing e
 and  storage,  Cooperative  Education  and  Training  and  Consumer  Cooperatives  have  been  evol-

 ‘ved  with  financial  assistance  from  the  Central  Government.
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 An  omnibus  criteria  for  identification  of  various  sections  of  the  community  as  coopera-
 tively  weak  is  not  possibie  of  adoption.  The  yardstick  has  to  be  different  depending  upon  the
 field  of  cooperative  activity.  For  the  purpose  of  provision  of  credit  for  seasonal  agricultural
 operations,  a  small  farmer  and/or  marginal  farmer/and  an  economically  weak  farmer  has  been
 defined  by  the  Reserve  Bank  of  India.  Anumber  of  measures  have  been  taken  up  with  a  view
 to  reorienting  the  working  of  cooperatives  for  ensuring  effective  participation  of  vulnerable  and

 under-privileged  sections  of  the  society  in  the  cooperative  activity.  Some  of  these  are:  (i)  longer’
 term  for  repayment  of  loans,  (ii)  lower  down  payments,  (iii)  determination  of  eligibility  for
 loans  on  the  basis  of  incremental  income  after  improvement,  rather  than  on  the  value  of  security
 offered,  (iv)  encouraging  loans  to  groups  of  farmers  who  cannot  afford  to  take  such  léans  on  an
 individual  basis,  (v)  earmarking  at  least  20%  of  the  advances  of  Central  Cooperative  Banks
 &  Land  Development  Banks  in  favour  of  small/economically  weak  farmers  and  (vi)  emphasis
 on  development  of  functional  cooperatives  for  activities  like  diary,  poultry,  fisheries  and  on  co-

 operatives  for  tribasi.  In  addition,  many  of  the  State  Cooperative  Societies  Act  now  provide  for

 representation  to  the  weaker  sections  in  the  cooperztives,  ear-marking  at  least  1/grd  to  1/2  of
 the  Seats  on  the  Managing  Committee  of  a  Society  from  the  weaker  sections.

 Cooperative  credit  institutions  are  required  to  follow  door  policy  regarding
 membership.  Legislative  measures  have  also  been  taken  by  many  States  to  ensure  automatic

 membership  to  persons  belonging  to  weaker  sections,  in  the  cooperative  credit  societies.

 Harijan  and  Adivasi  Workers  in  Cooperative  Organisations

 '3753-  Shri  Jagdambi  Prasad  Yadav:  Will  the  Minister  of  Commerce  and  Civil

 Supplies  and  Cooperation  be  pleased  to  state  the  number  of  Harijans  and  Adivasi  workers

 separately,  working  in  national  level  cooperative  organisations  and  the  number  of  those  given
 promotions  in  all  grades  during  the  last.  three  years?

 The  Minister  of  Commerce  and  Civil  Supplies  and  Cooperation  (Shri  Mohan.

 Dhaira):  There  are  15  cooperatives  including  Indian  Farmers  Fertilizer  Cooperative  Ltd.
 which  are  treated  as  national  level  cooperative  organisations.  Of  these,  one  society  has  been

 registered  recently  in  February,  1977  and  hence  information  for  this  federation  is  not  included.
 During  1974-75  there  were  82  Scheduled  Castes  and  11  Scheduled  Tribes  workers  in  the  national
 level  cooperative  organisations.:  Their  number  went  up  to  133  and  12  respectively  in  1975-76.
 At  present  these  organisations  employ  231  workers  belonging  to  Scheduled  Castes  and  21  workers

 belonging  to  Scheduled  Tribes.-

 One  person  belonging  to  Scheduled  Castes  got  promotion  during  1974-75  and  4  persons.
 in  1975-76..  Of  the  g  persons  who  got  promotion  during  the  1970777.0  8

 belonged  to
 Scheduled

 Castes  and
 इ  to  Scheduled  Tribes.

 निर्वात  gic  श्रायात

 3754.  श्री  एस०  श्रार ठ  दामाणी  :  पया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 31  1977  को
 समाप्त  होने

 वाले  ae  में
 भारत

 के
 निर्यात  श्रौर  झ्रायात  सम्बन्धी

 क्य  कया  हैं  प्रौर  इससे  पहले  वर्ष  की  तुलना  में  ये  कितने  न्यूनाधिक  हैं  ;

 प्रत्येक  मुख्य  मद  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्यों  के  संदर्भ  में  निर्यात-कार्यकरण  कैसा

 अर

 यदि  कम  हुआ  है
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं  ?
 c

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता
 मन्त्री

 मोहन
 :  वष

 1976-77  के  दौरान  भारत
 के  कुल  निर्यात  (gafaate  5089.  38  करोड़  रु०  के

 हुए  जबकि  1975-76  के  दौरान  4042.  81  करोड़ रु०  के  हुए  थे  जिससे  25.  9  प्रतिशत  की

 दिखाई  देती  है  ।  वर्ष  के  दौरान कुल  श्रायात  5021.  78  करोड़ रु०  के  हुए  जबकि  1975-76

 के  दौरान  5625.  22  करोड़  रुपये के  ara  हुए  झायातों में
 4.  8  प्रतिशत की

 |
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 तथा  अनन्तिम  झांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  पटसन  उत्पादों  तथा  चीनी  जसी

 कुछ  मदों.को  छोड़कर  वर्ष  के  दौरान  अधिकांश  मुख्य  मदों  के  निर्यात  श्राशा  से  अधिक  रहे  ।  पटसन

 उत्पादों  में  गिरावट  संश्लिष्टों  तथा  wea  मख्य  निर्यातक  देशों  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  झाई  ।

 चीनी  के  निर्यातों  में  गिरावट  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  के  स्तर  में  कमी  होने  के  कारण

 जांच  ब्यरो  दारा  भारतीय  पर्यटन  दिकास  निगम  के  सास  लों  को  जांच

 3755.  श्री  शंकर  taastt  बघला  :  क्या  पर्यटन  ौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  मामले  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  लिए

 भजे गए  हैं  ;

 (a)  याद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  ar  >
 Q  NU  द दिख दी  cI

 (7)  ma
 जांच  ब्यूरों  की  जांच  .  कायें  में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  शर

 न्द्रीय  जांच  ब्यंरो  की  जांचाधीन  मामलो में  WITT  व्यक्तियों  के  नाम  तथा  पदनामਂ (

 क्या हैं  ?

 पयटन  AT  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  हाँ

 से  मामले  की  जांच  की  जा  रही  तथा  इस  स्थिति  में  इसके  ब्यौरे  प्रकट  करना

 जांच  कार्य  के  समुचित  रूप  से  संचालन  के  हित  में  नहीं  है  ।

 तेहरान  के  लिए  एयर  इंडिया  की  उड़ाने

 3756.  श्री
 झोम  प्रकाश  त्यागी  :  कया  पयटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (e  )  कया  एयर  इंडिया  के  विमान  चालकों  ने  1  1977  से  तेहरान  के  लिये  उड़ानें
 न

 करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  श्रौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्त्री  पुरुषोत्तम  :  से  भारतीय

 विमानचालक  गिल्ड  ने  झपने  सदस्यों  को  एक  निर्देश  दिया  था  कि  जब  तक  तेहरान  में  विमान

 चालकों  के  लिए  होटल  alae  की  समस्या  का  समाधान  न  हो  1  1977 से  तंब  तंक

 वें  वहां  से  होते  हुए  उड़ानों का  परिचालन  न  करें  ।.  बाद  में  इस  निर्देश को
 1977  तक

 के  लिए  मुल्तवी  कर  दिया  गया  था  ।  एयर  इंडिया  का  प्रबंधक  वर्ग  तेहरान  में  ऐसा  वैकल्पिक

 स्थान  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  गया  है  जो  भारतीय  विमानचालक  गिल्ड  को  स्वीकार्य  है  ।

 शिल्ड  ने  उक्त  निर्देश  को  वापस  ले  लिया  है
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 Question
 No.  845  dated  17-6-1977

 i  eee

 dem  a ae-AIW  पटेल  गबन  काण्ड

 3757.  श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  लन्दन  में  सेन्ट्रल  बैंक-सामी  पटेल  दस  लाख  पौंड  गबन  काण्ड  सम्बन्धी  मामले  ने

 कया  मोड़  ले  लिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सन्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्रौर

 उक्त  मामला  कब  से  चल  रहा  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  एच०  एम०  :  तौर  (71)  सेंट्रल  बैंक  are  इंडिया

 ने  सूचित किया  है  कि
 1969-70

 में  बैंक  की  लंदन  शाखा  में  हुई  जिसमें  तत्कालीन

 प्रबन्धक  श्री  सामी  पटेल  शामिल  के  सम्बन्ध  में  दीवानी  ate  फौजदारी  दोनों  ही  प्रकार सभी

 कानूनी  कार्रवाई  पूरी  हो  चुकी  है  ।
 केवल  श्री  सामी  पटेल  के  विरुद्ध  दिवालियापन की  कारवाई

 बाकी  जिसमें  यद्यपि  श्री  सामी  पटेल  के  विरुद्ध  निण॑य  दे  दिया  गया  है  किन्तु  वसुली  की  कार्रवाई

 अभी  शेष है  ।  श्री  सामी  पटेल  शौर  उनके  दो  सह-झपराधियों  के  विरुद्ध  फौजदारी  मामले  में  लन्दन

 के  केन्द्रीय  फौजदारी  न्यायालय द्वारा  1972  में  निर्णय  किया  गया  था  जिस  में  तीनों को  aa

 सुनायी  गयी  थी  इस  मामले  में  शामिल  विभिन्न  पार्टियों  के  विरुद्ध  फौजदारी  मामले  भी  बैंक  दुवारा

 1974  तक  निपटा  दिये  गये  थे  ।

 सेंट्रल  बैंक  इस  मामले  में  हुई  किसी  नई  बात  से  प्रबंगत  नहीं  है  ।

 ee  re  ee  ee  Se

 मध्य
 पूर्व

 से  कोचीन  तथा  त्रिवेन्द्रम  के  लिए  विमान  यात्रियों  के  विषय

 ~™"
 में  17

 जन
 1976  को

 पूछे
 ssa  संख्या  845  के

 उत्तर  में
 शुद्धि  करनें  वाला  विवरण

 «CORRECTION  TO  STATEMENT  TO  U.S.Q.  NO.  845  DATED  17-6-77  IN  REGARD

 AIR  PASSENGERS  FROM  MIDDLE  EAST  TO  COCHIN  AND

 TRIVENDRUM

 iss qqed  नागर  विमानन  मन्त्री
 पुरुषोसम

 :  17  1977
 को  दिये

 गये  लोक  सभा  लिखित  प्रश्न  संख्या  845 के  भाग  के  उत्तर  wer  बातों  के

 यह  कहा  गया  है  कि  त्रिवेंद्रम  से  बम्बई  तथा  बम्बई  से  ब्रिवेन्द्रम  की  यात्रा  करने  वाले  यात्नियों को

 अस्थायी
 श्राधार  बिना  कोई  श्रतिरिक्त मूल्य  चुकाए  मद्रास  के  मार्ग  से  यात्रा  करने की

 अनुमति है  ।  wa  यह  मालूम हुमा  है  कि  यह  स्थिति  पूर्ण रूप  से  सही  नहीं है  क्योंकि  वम्बई  से

 fader  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  बिना  कोई  अतिरिक्त  मूल्य  चुकाए  मद्रास  के  मार्ग  से  यात्रा

 wt  की  श्रनुमति नहीं  है  ।  सही  उत्तर  निम्न  प्रकार  है

 (ii)  ब्रिवेंद्रम  से  बम्बई की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  को  wears

 बिना  कोई  श्रतिरिक्त  मूल्य  चुकाए  मद्रास  के  मार्ग  से  यात्रा  करने  की

 श्रनुमति  है  पी

 के  लिये  खेद  है  ।



 24  1899  )  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 दिल्‍लो  में  विषैलो  दाराब  से  हुई  मौतों  के  बारे  में

 REG  DEATHS  DUE  TO  LIQUOR  POISONING  IN  DELHI

 aft  कल्याण  सुन  )  जहरीली  शराब  पीने  से  कल  दिल्‍ली  में  एक  दुखद

 घटी  |  ऐसी  घटनाएं  पहले  भी  देश  के  किसी  न  किसी  भाग  में  घटती  रही  हैं  पर  यह  घटना

 बहुत  ही  भयानक है  ।  इस  पर  इस  सभा  में  विचार  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  कुछ  समय  नियत

 किया  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  मंत्री  जी  ने  इस  विषय  पर  एक  वक्तव्य  दिया था  ।  इस  विषय के

 महत्व  को  देखते  हुए  मैंने  कल  के  लिए  एक  ध्यान  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इसमें  पांच
 |

 सदस्य  स्पष्टीकरण  मांगे  गे झर  मंत्री  जी  ज  क  के नत  |  देंगे  '  इस  पर  विचार  करने  का  यही  एक  अच्छा

 Shri  Balbir  Singh  (Hoshiarpur):  Yesterday  Mr.  Chauhan  had  said  that  he  possessed
 ‘some  documents  against  Mrs.  Indira  Gandhi.

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  मेरे  पास  थें  ब्र  मँने  ्रापको  यह  बता  दिया  था  कि  att
 ह क्या  करना है  अरब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायेगें

 a  AG  NG  a

 सभा  पटल  पर  रखें गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कॉफी  ग्रधिनियम  रुगण  कपड़ा  उपक्रम  ( <rektarHTT )  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  श्रधिसुचना

 र  रबड़  बोर्ड  के  वर्ष  1975-76  के  लेखे  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवदन  श्रादि

 वाणिज्य  शौर  नागरिक
 पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मन्त्री  मोहन  :  मैं  निम्नलिखित

 पन्न  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  :--

 (1)  कांफी  1942  की  धारा  48 की  उपधारा  (3) के  श्रत्तगंत  काफी

 1977  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति

 जो  दिनांक  25  1977
 के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसुचना  संख्या

 साठ  सां
 ०

 fro  4062  में  प्रकाशित हुए  थे  I

 [weareta  में  रखी  देखिय  संख्या  एल०  eto  706/77]

 (2)  रुग्ण  कपड़ा  उपक्रम  (  a  )  1974  की  धारा  37  की

 उपधारा  (3)  के  ह. प्रत्तर्गत  कपड़ा  उपक्रम  (  1977

 तथा  sist  की  एक  जो  दिनांक  22  1977

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अ्रधिसुचना  संख्या  सा०  ato  fire  122  में
 प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 [aearerat  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  707/77]
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 मोहन  धा

 (3)  रबड़  कोट्टायम  के  1975-76  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 तथा  wast  की  एक  प्रति  तथा  लेखे  का  विवरण  ।

 में  रखा  गया/देखिये,  संख्या  एल०  टी०
 708/77)]

 (4)  टेक्सटाइल  समिति
 1963

 की
 धारा  13  की  उपधारा  (4). के  श्रन्तगंत

 टेक्सटाइल  बम्बई के  वर्ष  1975-76 के  प्रमाणित  लेखे  तथा

 was  की  एक  प्रति  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।'

 [area  में  रखे  गए/देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  709/77]

 (5)  निर्वात  प्रकार  नियंत्रण  तथा  1963  की  धारा  17

 की  उपधारा  (3)  के  अन्तगत  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाओं  तथा  प्रंग्रेजी

 संस्करण  की  एक-एक  प्रति

 नमक  का  निर्यात  1977  जो  दिनांक  2

 1977
 के

 भारत  के  राजपत्न
 में  अ्रधिसुचना  संख्या

 सां
 ०

 श्रा०  2191

 में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 नील  का  नियत  प्रकार  नियंत्रण  तथा  1977

 जो  दिनांक  2  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसुचना

 संख्या  सा०  अ्रा०  2197  में  प्रकाशित हुए  थे

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  710/77]

 सीमा  ee  श्रधिनियम
 शर

 dale  उत्पाद-शुल्क  नियमों  के  c Read  श्रधिसुचनाएं

 वित्त  र  राजस्व  तथा  बेकिंग  मन्त्री  एच०  :  मैं  निम्नलिखित  wa  सभा

 पटल
 पर

 रखता  हूं  :--

 (1)  सीमा  शुल्क  1962 की  धारा  159  के  आ  श्रधिसुचना संख्या  सा०  सा ं०
 नि  454  से  469  (=)  तथा  ais  की  एक-एक

 प्रति  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित हुई  थीं  ।

 प्रिन्थालय  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  टी०  711/  77]

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944 के  श्रन्तर्गत  जारी  की  निम्नलिखित

 तथा  sift  की  एक-एक  प्रति

 सा०  सां०  नि०  398  से  405  जो  दिनांक  23  1977

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 (at)  to  ato  नि०  414  (=)  जो  दिनांक  25  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 ्रिन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  712/77]
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 15  1977  केन्द्रीय  सरकार  तथा  सावेजनकि  क्षेत्र के  उपक्रमों

 में  विकलांगों  के  लिए  रिक्त  स्थानों  के  श्रारक्षण

 के  बारे  में  वक्तव्य :
 ae  कल

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  (tratat)  :.  जो  ध्यानाकर्षण  स्वीकृत  हो  जाता  है  उसके

 सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  कार्यसुची  में  उन  सभी  सदस्यों  के  नाम  छापे  जाने  चाहिए  जिन्होंने

 उसके  लिए  सुचना  दी  हो  ।  झन्यथा  इससे  यहू  धारणा  पैदा  होती  है  कि  उन  दो-चार  सदस्यों  को

 छोड़कर  जिनका  नाम  ब्रैकेट  में  ग्राता  है  शौर  कार्यसुची  में  छपता  भ्रत्य  सभी  सदस्य  बैठकर

 ऊंघते  रहते हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लोक  सभा  में  500  से  श्रधिक सदस्य  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  एक

 मामल ेमें  200  या  300  सदस्य  सुचना दें  ।  तो  क्या  सभी  का  नाम  कार्यसुची में  छापना  सम्भव है
 ?

 यह  श्रसम्भव  है  ।  श्रगर  श्राप  इस  प्रक्रिया  पर  विचार  चाहते हैं  तो  ara  नियम  समिति  को  पत्न

 लिखें  समिति  इस  पर  विचार  करेगी  ।

 श्री
 qatate wa :

 रवि  :  मैं  कुछ  अ्रतुरोध  करना  चाहता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  सभा  पटल  पर  पत्र  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  बारे  में  कहना

 चाहत ेहैं  इस  सम्बन्ध  में  areal  अध्यक्ष  को  लिखना  चाहिए  श्र  उनकी  श्रनुमति  प्राप्त  करती

 चाहिए ।

 (=qaeqta )

 सरकार  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विकलांगों  के  लिए  faa  स्थानों

 के श्रारक्षण  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  RESERVATION  OF  VACANCIES  FOR  THE  PHYSICALLY  HANDI-
 (CAPPED  FOR  CERTAIN  POSTS  IN  CENTRAL  GOVERNMENT  AND  PUBLIC  SECTOR

 UNDERTAKINGS

 समाज  कल्याण  शर  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  :  जैसा  कि  इस  सदन

 को  पता  है  भारत  सरकार  पिछने  कुछ  वर्षों  से  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोज़गार  पर  लगाए  जाने  को

 बढ़ावा  देने
 के

 प्रश्न
 पर

 विचार
 कर  रही है  ।

 सदन
 को  यहं  बताते  हुए  मुझे  प्रसन्नता है  कि  इस

 सरकार  के  लिए  wa  इस  मामले  में  निर्णय  लेना  सम्भत्र  हो  गया  है  ।

 2  भारत  सरकार  दवारा  लिए  गए  निर्गेय  को  मुष्प  बातें  निम्नलिखित  हँ

 (1)  केन्द्रीय  aap  में  वर्ग  अर  के  पदों  में  तथा  भारत  सरकार
 के

 क्षेत्र  उपक्रमों में  समान  पदों  में  बधिर  ग्रौर  श्रापंग  व्यक्तियों  में  से  प्रत्येक  वर्ग

 के  लिए  एक-एक  प्रतिशत  कुल  मिला  कर  3%  रिक्त  पद  श्ारक्षित  किए  जाएंगे  ।

 (2)  जहां  विकलांग  व्यक्तियों  के  किसी  विशिष्ट  at  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं

 होंगे  श्रथवा  जहां  काम  इस  प्रकार  का  होगा  कि  वहां  तकनीकी  रूप  से  किसी  विशिष्ट

 aq  के  विकलांग  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  नहीं  की  जा  सकेगी  वहां  ग्रापस  में

 बदली  की  इजाज़त  होगी  ।
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 ऊ  प्रताप  चन्द्र

 (3)  जहां  विकलांग  व्यक्तियों  के  किसी  विशिण्ट  वर्ग  के  व्यक्ति  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध

 नहीं  वहां  बिना  भरे  गए  रिक्त  पद  श्रगले  वर्षों  में  ले  जाए  जा  सकेंगे  ।

 (4)  कुछ  मामलों में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  3%  रिक्त  पदों
 के  श्रारक्षण

 के

 दायित्व  से  got  या  भ्रांशिक  छूट  के  लिए  उपबन्ध  होगा  |  ऐसी  छूट  समाज

 विभाग  में  समिति  दवारा  दी  जाएगी  |

 (5)  नौकरियां  देने  वाले  प्रत्येक  मंत्रालय  का  यह  उत्तरदायित्व  होगा  कि  वह  ऐसे  कार्यों

 का  पता  लगाए  जिह  विभिन्न  प्रकार  के  विकलांग  व्यक्तियों  द्वारा  शेष  उपकरण

 की  सहायता  से  श्रथवा  उसके  बिना  कुशलता  की  कमी  लाए  बिना  किया
 जा

 सकेगा

 (6)  भ्रनुसुचित  जातियों/श्ननुसुचित  श्रादिम  जातियों  के  विकलांग  विकलांग

 भूतपुर्व  सैनिकों  तथा  युद्ध  में  शहीद  हुए  सैनिकों  के  श्राश्रितों  को  केन्द्रीय  में

 ग” झ्ौर  वर्ग के  पदों  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों में  समान  पदों में  इन  वर्गों

 के  लिए  श्रारक्षित  कोटे  में  से  भर्ती  में  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ।

 3  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  frig से  बहुत  से  सुपात्र  विकलांग  उम्मीदवारों को  राहत

 जिसकी  उन्हें  बहुत  भ्रावश्यकता  है  तथा  वे  समुदाय  में  स्वतन्त्र
 प्र  श्रात्मनिभेर  सदस्यों  के

 रूप  में  रह  सकेंगे ।

 वित्त  2)  19  77

 FINANCE  (NO.  2)  BILL,  1977

 faa  wiz  राजस्व  तथा  बेकिंग  मन्त्री  (sit  एच०  एम०  मैं  करता  हूं  कि

 वष॑  1977-78  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  TEATTATAT  को  प्रभावी

 करने के  लिए  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  1.0

 विधेयक  की  मुख्य  बातें  मैंने  श्रपने  बजट  भाषण  में  वता  दी  थीं  ।  we  मैं  इस  बारे  में  सभा

 का  अधिक  समय  नहीं  लू  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  के  दौरान  सदस्यों  ने  विधेयक  में  किये  गये
 उपबन्धों  के  वारे में  कुछ  सुझाव  दिये  थे  मैंने

 उन  सुझावों  पर  ध्यानपुर्वक  विचार  किया  है  प्रौर

 कुछ  मूल  प्रस्तावों  में  तदनुसार  परिवर्तन  करने  का  निश्चय  किया

 झायकर  श्रधिनियम  में  शामिल
 की

 जा  रही  प्रस्तावित  ग्यारहवीं  aq  में  विनिर्दिष्ट  निम्न

 प्राथमिकता  वाले  सामान  के  निर्माण  में  लग  हुए  उद्योगों  को  छोड़  कर  सभी  उद्योगों को  निवेश  सम्बन्धी

 छूट  देने  की  योजना  इस  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  उद्योगों  ak  भ्रन्य  उद्योगों  में  कोई  भेद  नहीं

 किया  गया  है  पर  सरकार  की  उद्योग  क्षेत्र  को  प्रो-साहन  देने  श्रौर  उनकी  मदद  करने  की  नीति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  यह  निश्चय  किया  है  कि  छोटे  उद्योगों  को  यह  छूट  दी  जाये  चाहे  वे  कम
 प्राथमिकता वाला  माल  ही  निर्मित करते  हों  ।  विलास  की  कुछ  मदों  को  ग्यारहवीं  सुची  में  शामिल

 किये  जाने  के  वारे  में  किये  गये  अ्रभ्यावेदन  पर  विचार  करने  के  बाद  WeTHTe,

 मोटर  साइकलों  श्रादि  को
 इस

 सूची  में  शामिल
 न

 करने  का  निर्णय  किया  गया  है

 राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निर्वहन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति की  सिफारिश  पर  प्रस्ताव  किया  गया  ॥
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 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  है  कि  सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों भ्रौर

 विश्वविद्यालयों  में  विकसित  जानकारी  का  उपयोग  करके  किसी  वस्तु  का  उत्पादन करने  के  लिए

 मशीने  अथवा  संयंत्र  लगाने  पर  35  प्रतिशत  की  बढ़ी  हुई  दर  पर  निवेश  सम्बन्धी  छूट  दी  जायेगी  ।

 यह  शिकायत  की  गई  है  कि  इस  उपबन्ध  से  उन  अन्य  के  साथ  भेदभाव  होता  है  जो  लाभकारी

 अनुसंधान कार्यों  में  लगी  हुई  इस  शिकायत को  मानते  हुए  मैं  इस  रियायत  को  उन  मामलों  में
 भी

 लागू  करने  का  प्रस्ताव  करता  हुं  जिनमें  वस्तुभ्नों  का  उ:पादन  करने  के  लिए  धिर्धारित  प्राधिकरणों

 द्वारा  मान्य  wer  संस्थाओं  में  विकसित  जानकारी  का  उपयोग  किया  जाये  ।  यह  रियायत  सहकारी

 क्षेत्र  को  भी  दी  जायेगी

 विधेयक  में  ग्रामीण-क्षेत्रਂ  की  परिभाषा  श्रधिनियम  के  वर्तेमानਂ  उपबन्धों  के  ares

 में  की  गई  श्रब  इस  परिभाषा  को  प्रतिस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  परिभाषा  के

 अनसार  केन्द्र  सरकार  को  नगरपालिकाओं  शौर  छावनी बोर्डों  की  सीमा  से  15  fRoFTo  तक  के

 क्षेत्र  की  ग्रामीण  क्षेत्र  के  रूप  में  अ्रघिसूचित  न  करने  का  श्रधिकार  होगा  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लघु  प्रौद्यो

 गिक  उपक्रमों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विधेयक  में  प्रस्ताव  है  कि  ऐसे  उपक्रमों  से

 mist  लाभ  के  20  प्रतिशत के  बराबर  धनराशि  कम  करने  का  करदाताओं को  हक  होगा  ।

 कर  रियायत किसी  ग्रामीण  क्षेत्र  में  ऐसे  उपक्रम द्वारा  30  1977  से  पहले  उत्पादन  या  निर्माण

 कार्य  प्रारम्भ  करने  के  मामलों  में  भी  उपलब्ध  होगी  ।  इस  ५  का  वही  श्रभिप्राय

 होगा  जो
 ग्रामीण  विकास  रियायत  सम्बन्धी  उपबन्ध के  अन्तर्गत  है

 ग्रायकर  भ्रधिनियम  के  भझ्रनुसार  ग्रामीण  क्षेत्र  की  जो  परिभाषा  है  उसके  स्थान  पर  एक  नई

 परिभाषा रखी  गई  है  ।  इस  नये  उपबन्ध  के  प्रन्तमंत  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  कोई  श्रधिसूच ना

 जारी  न  करे तब  तक  10,000  से  श्रधिक  वाली  नगरपालिकाओं  तथा  छावनी  बोर्डों की  सीमाझों

 से  बाहर  सभी  क्षेत्र  ग्रामीण  क्षेत्र  समझे  जायेंगे  ।  वित्त  विधेयक  श्रधिनियमित  होने  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय

 सरकार  को  नये  उपबन्ध  के  ः प्रन्तगत  श्रधिसूचना  जारी  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  देनें  के  विचार  से

 यह  प्रस्ताव  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थापित  ae  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  को  उपलब्ध  कर  रियायत  तभी

 मिले  जब  श्रपना  उत्पादन ध्  30  1977  के  पश्चात  श्रारम्भ  करें  ।

 संचित  व्यापारिक
 हानि

 प्रौर  भ्रपूरित  मूल्य  हु.स  छूट  का  लाभ  इस  विधेयक  के  श्रन्त  गेंत
 तभी  उपलब्ध होगा  जब  रुग्ण  श्रौद्योगिक एकक  वाली  कोई  कम्पनी  किसी  दूसरी  कम्पनी में  विलय

 करेगी इसके  अन्तगत  रुगण  जहाजरानी  एकक  शामिल  नहीं  जहाजरानी उद्योग  राष्ट्र  की

 अथे-व्यवस्था  में  वपूर्ण  भूमिका  निभाता  है  ale  विदेशी  मुद्रा  aia  करता  इसलिए  इस

 उपबन्ध  की  सीमा  का  विस्तार  उन  मामलों  में  भी  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  एक  या  कई  जहाजों  की

 मालिक  तथा  जहाजरानी  व्यापार  करने  वाली  कोई  कम्पनी  किसी  श्रन्य  कम्पनी  में  विलय  करे  ।

 विभिन्न  श्रभ्यावेदनों  ate  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ने  अ्रप्नत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  अपने

 प्रस्तावों  में  कुछ  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  करने  का  विचार  किया  मैंने  छोटे
 भ्रौजारों

 विद्युत  प्रकाश  क्रीम  श्रादि  पांच  नई  वस्तुझ्ों पर
 10  प्रतिशत

 उत्पादन-कर श्रौर  एसिटीलीन  गैस  पर  12  प्रतिशत  उत्पादन-कर  लगाये  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  था  |

 चुंकि  इनमें  से  श्रधिकांश  उद्योग  कुटीर  उद्योग  श्राधार
 पर

 चल  रहे  हैं  पौर  सरकार  इनके  विकास  को

 प्रोत्साहित  करना  चाहती  इसलिए मैं  इन  वस्तुझों के  छोटे  निर्माताश्रों  को
 1

 लाख  रुपये  मूल्य  के
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 एच०

 सामान  की  निकासी  तक  मिलने  वाली  सीमा  वस्तु-वार  5
 रुपये  10  लाख  रुपये  तक

 बढ़ाने  का  प्रस्ताव  कर  रहा  ह  बिजली-रहित  कारखानों  द्वारा  बनायी  जाने  वाली  क्रीम  शर

 पाउडर  के  मामले  में
 इसकी  छूट  होगी  ।

 कपड़ा  हमारे  देश  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  श्रौर  हम  उसके  स्वस्थ

 विकांस  की  are  पुरा  ध्यान  देना  चाहते  सरकार  ने  कम्पोजिट  सुत  चालित

 हाथ-करघों  श्रादि  इस  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  संतुलन  स्थापित  करने  की  श्रावश्यकता

 को  पूरी  तरह  समझा  है  इन  क्षेत्रों  से  मिले  सुझावों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  मैं  मूल  कर  प्रस्तावों

 में  कुछ  संशोधन  पेश  करता  हूं  ।  कपड़ा  से  लाइसेंस  प्राप्त  बिजली-चालित  करघों  ौर  ऐसा

 लाइसेंस  न  रखने  वाले  बिजली  चालित  करघों  में  विभेद  करने  के  लिए  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  बिना

 लाइसेंस  बिजली-चालित  करघों  पर  प्रति  करघा  400  रू०  वार्षिक  संमेलित  शुल्क  लगाया  जबकि

 मेरे  मूल  कर
 प्रस्ताव  में  बिजली-चालित  करघों  को  ऐसे  उत्पादन  कर  से  पूरी  छूट  दी  गई  थी  ।

 झा  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राघार  पर  मैंने  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  यथा-मूल्य  लगाने  का

 प्रस्ताव  किया  है  न  कि  कपड़ा  बनाने  में  लगे  सुत  की  गणना  के  श्राधार  पर  ।  एकीकृत

 मिलों  के  मामलों  में  मैंने  यह  शुल्क  एक  ही  स्तर  पर  श्रर्थात  कपड़ा  निर्माण  स्तर  पर  लगाये  जाने  का

 श्रस्ताव  किया  इस  उद्योग  के  कुछ  क्षेत्रों  में  इससे  गलतफहमी  उत्पन्न  हो  गई  है  अझर मझ  सलाह

 दी  गई  है  कि  सूत  की  गणना  के  rare  पर  शुल्क-दर  नियत  करने  के  पुराने  तरीके  में  श्रचानक  परिवर्तन

 करने  से  गड़बड़ी  उठ  खड़ी  होगी  ale  मोटे  तथा  मध्यम  स्तर  के  कपड़े  की  कुछ  किस्मों  की  लागत

 बढ़  जायेगी  ।  कपड़ा  उद्योग  के  afer  क्षेत्र  से  यह  श्रभ्यावेदन  मिला  कि  सुपर-फाइन  कपड़े  पर

 यथा-मूल्य  शुल्क  बढ़ाये  जाने  का  उनके  ऊपर  हानिकर  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  इसका  बड़ी  मात्रा

 में  seas  शुरू  कर  दिया  यह  प्रस्ताव  है  कि  एकीकृत  मिल  में  उपयोग  किये  जाने  वाले

 सूत  पर  भी  wear  से  उतना  ही  लगाया  जितना  विकेन्द्रित  क्षेत्र  में  उपयोग  किये  जाने

 &  लिए  मिलों  के  ga  पर  लगता  है  ।  यह  भी  प्रस्ताव  है  कि  नियंत्रित  कपड़े  तर  ज़ीन
 पर  शुल्क  की

 दर  50  प्रतिशत घटा  दी  जाये

 अपने  बजट  प्रस्तावों  में  मैंने  झ्च्य  वातों  के  साथ-साथ  यह  प्रस्तावित  किया  था  कि  विजली

 से  न  चलने  वाले  हाथ  करघों  पर  बनाये  कपड़े  को  छूट  दी  हाथ-करघा  उद्योग  को
 शौर

 sheathed  करने  के  लिए  मैं  हाथ-करघा  सहकारी  समितियों  अथवा  सरकारी  संगठनों  are  नियंत्रित

 बिजली  चालित  फैक्टरियों  में  निमित  हाथ-करघा  कपड़े  को  भी  पुरी  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं

 श्राू्ति  श्र  मांग  में  असंतुलन  होने  के  कारण  हाल  ही  में  विसकोस  धागे  के  मूल्य  बढ़े  हैं
 ।

 इससे  बिजली  चालित  करघों  के  बुनकरों  को  बहुत  कठिनाई  हो  गई  wat:  सरकार  ने  विसकोंस

 फिलामेंट  धागे  का  श्रायात  करने  की  अनुमति  उदारता  से  देने  का  निश्चय  किया  है  भ्रौर  ऐसे  श्रायात

 पर  वर्तेंमान  यथा-मूल्य  12  प्रतिशत  सीमा-शुल्क  से  छूट  देने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  जिससे  कृत्रिम  रेशम

 के  वुताई  उद्योग  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  |

 अपने  बजट  प्रस्तावों  में  मैंने  सिनेमा  फिल्‍मों  पर
 AACH a)  दरों  का  10  प्रतिशत  यथा-मूल्य  के

 हिसाब  से  पुनर्गठन  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  फिल्म  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों  से  इस  सम्बन्ध  में

 जोरदार  श्रभ्यावेदन  मिले  हैं  कि  मूल्य  के  श्राघार  पर  शुल्क  का  निर्धारण  mata  कठिन  उनमें

 यह
 भी  कहा  गया  है  कि  यह  उद्योग  श्रत्यघिक  जोखिम  वाला  है  aK  इस  उसमें  उत्पादन  लागत

 तथा  लाशदायकता  के  बीच  कोई  निश्चित  सम्बन्ध  नहीं  ग्र्त  फिल्म  उद्योग  की  विशेषताओं को
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 देखते  हुए  मैं  उत्पादन-शुल्क  प्रिन्ट  की  संख्या  के  श्राधार  पर  लगाने  का  श्रौर  सबसे  पहले  12  fret

 थर  पुरी  छूट  देने  का  प्रस्ताव  करता हूं
 उससे  भ्रधिक  प्रिन्टों  पर  उत्पादन-शुल्क  उत्तरोत्तर  बढ़ता  जायेगा  ।

 मुझे  पुर्ण  विश्वास  है  कि  फिल्म  उद्योग  उत्पादन-शुल्क  की
 इन  युक्तिसंगत  प्रणाली  का  स्वागत  करेगा

 |

 म्रपरे  बजट  प्रस्तावों  में  मैंने  पिघलाने  के  लिए  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  उपयोग  जाने

 वाली  ताजा  छीलन  को  शुल्क  की  we  दी  थी  ।  इस्पात  संयंत्रों  से  मेरे  पास  श्रनेक  श्रभ्यावेदन

 ama हैं  जिनमें  म्रनरोध  किया
 गया  है

 कि
 यह

 उद्योग  अझ्रत्यधिक  संकट  में  हैं  ।  सहायता  के  लिए  मैं  छोटे

 इस्पात  संयंत्रों  को  श्रायातित  छीलन  पर  सीमा-शुल्क  की  छूट  देता  हं  ।  दैनिक  समाचार-पत्नों  के  लिए

 जो  कतिपय  रियायतें  घोषित  की  गई  थीं  उन्हें  सामयिक  पत्रों  को  भी  दिये  जाने  का  मेरा  प्रस्ताव  है  ।

 बर्तनों  को  प्रस्तावित  2  प्रतिशत  शुल्क से  छूट
 देने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  इन

 बतेनों  का  उपयोग  अधिकतर  गरीब  झ्र  मध्यम  वर्ग  के  लोग  ही  करते  हैं  ।

 स्टेनलैस  इस्पात  का  पुनर्वेलन  करने  वालों  की  से  स्टेनलैस  इस्पात  चादरों  के  पर

 सीमा  शुल्क  यथा  मूल्य  320  प्रतिशत से  घटा  कर  120  प्रतिशत  करने  के  विरोध  में  जोरदार  श्रभ्यावेदन

 प्राप्त हुए  उनका  कहना  है  कि  wa  वे  प्रतियोगिता  में  नहीं  टिक  सकेंगे  श्रौर  यह  उद्योग  संकट  में

 पड़  इसलिए  we  मैं  इस्पात  प्लेटों  और  पट्टियों  पर  एक  समान  दर  से

 यथामूल्य  220  प्रतिशत  शुल्क  लगाने का  प्रस्ताव  करता हुं  इसके  श्रतिरिक्त  श्रायात को  इस  प्रकार

 विनिधमित  किया  जायेगा  जिससे  स्टनलैस  उसके  पुनर्वेलन  तथा  उत्पादन  के  उद्योगों

 के  fea  की  रक्षा  हो  सके  ।

 समाचार-पत्न  उद्योग  को  रियायत  देने  के  लिए  बजट  में  कागज  पर  सीमा-शुल्क

 5  प्रतिशत से  घटाकर  2  .  5  प्रतिशत
 कर  दिया  गया  था  ।  परन्तु  अ्रब  र  रियायत देने  के  लिए  अखबारी

 कागज  को  सीमा-शुल्क  से  पुरी  छूट  दी  जा  रही  है

 बजट  प्रस्तावों  में  कुछ
 प्रौर

 भी  फेर  बदल  की  गई  है  जिनका  विवरण  ATs  जारी  की  जा  रही

 में  दिया  गया  इन  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  राजस्व  में  21.  6  करोड़  रुपये  की  कमी

 zt  जायेगी  |

 मुझे यह  में  कोई  संकोच  नहीं  है
 कि

 कर  नीति  का  उद्देश्य  यद्यपि  संसाधन जुटाना  है

 परन्तु  उसके  निर्धारण के  समय  सम्बन्धित  उद्योग की  हालत  को  भी  ध्यान में  रखना  चाहिए  wiz

 उसके  विकास  में  सहायता  पहुंचानी  चाहिए  ताकि  यं  जी  निवेषकों  तथा  उपभोकक्‍्ताग्रों  दोनों  के  हित  सुरक्षित

 रहें  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  किसी  उद्योग  की  स्थिति  पर  मिले  जुले  रूप  से  आ्रापुर्ति तथा  तकनीकी

 उन्नति
 प्रबन्ध  कौशिल  का  अधिकतम  प्रबन्धकों

 तथा  श्रमिकों  के  बीच  श्रादि  बातों  के  अलावा  कराधान  के  ढांचे  का  भी  प्रभाव  पड़ता  है  ।  विगत

 कुछ  वर्षों  में  जो  उद्योग  सुचारू  रूप  से  चल  रहे  थे  वे  श्राज  रुगग  हो  गए  हैं  ।  इससे
 न

 केवल  उत्पादन

 की  दृष्टि  से  वरन  रोजगार  ara  ष्टि  से  भी  भयकर  राष्ट्रीय  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती हैं
 ।

 मेरा  इरादा

 है  किं  अरय॑-व्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  के  पुनस्त्थान  तथा  पुनेंजीवन  के  लिए  जो  उपाय  हो  सकते  है  उन  पर

 मैं  अपनें  सहयोगी  मंत्रियों  के
 साथ  निरन्तर  विचार-विमशं  करता  रहूंगा  परन्तु  यह  दोहरा  देना

 चाहता  हूं  कि  मैं  er  उद्योगी  की  कठिनाइयों  का  एकमात्र  कारण  करों
 को

 नहीं  माना  जाਂ  सकता

 वरन  उनके  स्वस्थ  बनाने  के  लिए  अर्थिक  सम्बन्धी  उपाय  करने  हैं  ।

 145

 2007



 Finance  (No.  2)  Bill,  1977  July  15,  1977

 [  शी  एच०  एम०  पटेल

 मैं  सभा  के  सदस्यों का  बहुत  झाभारी हूं
 कि  उन्होंने अच्छे  सुझाव  दिये  हैं

 ।
 जो

 भी
 सुझाव  मुझे  उचित

 मालूम  हुए  हैं  उन्हें  मैंने  सशोधन
 के  लिए  लिया है

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 :

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  TeMITAtayl BY को

 प्रभावी  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 विधेयक  के  तीनों  प्रक्रमों के  लिए  15  wee  more  किये  गये  हैं  ।  यदि  सभा  की  सहमति है  तो  10  घंटे

 सामान्य  चर्चा के
 4  घंट  aunt  विचार के  लिए  श्रौर  1  घंटा  तृतीय  वाचन  के  लिए

 निश्चित  किये  जाये  ।  मुझे  प्राशा  है  कि  सभा  इस  पर  सहमत है  |

 श्री  यशवन्तराव  चव्हाण  मूल  बजट  प्रस्तावों  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  किये  गये

 फेर  बदल  का  स्वागत है  ।  मैं  उन्हें  इस  बात के  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  प्रपने  कुछ  उन

 प्रत्तावों  में  परिवर्तन  किया  हूँ  जो  वस्त्र  उधोग  क्षेत्र के  लघु  उद्योगों  के  हित  में  नहीं  था  ।  मुझे  प्रसन्नता

 है  कि  रोजगार  प्रधान  उद्योगों को  भी  रियायत  के  लिए  शामिल  किया  गया है  |  कुछ  मूल  प्रस्ताव

 तो  बिल्कुल भी  उचित  नहीं  थे
 ।

 लोकतांत्रिक  तरीके  से  अपने  साथियों  से  परामशें  करने पर  वित्त

 मंत्री  ने  जो  ये  फेर-बदल किये  हैं  यह  अच्छी  प्रक्रिया है  ।

 वित्त  विधेयक पर  विचार  किये  जाने का  प्रक्रम  श्रन्तिम  प्रक्रम  है  श्रौर  बजट  पर

 वास्तविक  दृष्टिकोण  श्रपनाया  जाना  चाहिए  |  इस  से  सम्बद्ध  सामिजिक-श्रा्थिक  नीतियों  की  समीक्षा

 की  जानी  चाहिए  ।  यह  उचित  होगा  कि  वित्त  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  सामान्य  विचार  किया

 जाये  ।  क्योंकि  यह  सामाजिक-ध्राथिक  नीतियों के  rarer  के  लिए  एक  साधन है  ।

 गत  कुछ  दिनों  से  संभा  में  झ्लग  श्रलग  मांगो  पर  चर्चा  हुई  है  वित्त  मंत्री  ने  जो  भाषण

 दिया  उससे  ag  मालूम  होतो  है  कि  बजट  बड़े  निराशाजनक  ढंग  से  पेश  किया  गया  है  ।  23  जून  के

 स्टेंटसमैन  के  भ्रनुतार  बजट  में  नई  वित्तीय  नीति  के  महत्वपूर्ण  विषय  पर  कोई  नई  बात  नहीं  है  पत्र

 ७, में अराग  कहा  गया  है  कि  पिछले  तीन  मास  में  कोई  अगला  कदम  नहीं  गया  इस  से

 सन्देह  होने  लगा  है  कि  प्रभावित  आर्थिक  परिवतनों  से  कोई  परिवर्तन नहीं  होगा  जैसा  कि  वायदा

 किया  गया  था  ।  कलकत्ता  से  प्रकाशित 23  के  केपिटल  इकानामिक  पब्लिकेशन  में  भी  कहा

 गया है  कि  सत्ताधारी दल  में  श्रनेक  विचाराधाराएं  है  ।  बजट से  कुछ  भी  मालूम  नहीं

 होता है  कि  इसका  क्या  उद्देश्य है  ।  बजट  पर  भाषण  में  कहा  गया  कि  वे  कतिपय  नीतियों  में

 करना  चाहते  हैं  ।  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे  मिश्रित  अथेव्यवस्था  में  विश्वास  करे  हैं  ।  हम  भी  इसी

 में  विश्वास  करते  हैं  किन्तु  इसका
 ad

 गर-सरकारी  क्षेत्र  को  महत्व  देना  नहीं  है  ।

 जनता  पार्टी  की  भ्रौद्योगिक नीति  के  बारे  में  हमने  एक  दिन  में  पढ़ा  कि  एकाधिकारी

 गहों की ८ की  परिभाषा  बदली  जा  रही है  ।  दूसरे  जनता  पार्टी  के  का  एक  जोर  दार

 वक्तव्य  झ्राया  प्रौर  उससे  ताजा  सांस  मिली  ।  तीसरे  दिन  उसका  खण्डन  किया  गया  कि  सरकार की

 नीति यह  नहीं  है
 ।

 चौथे  दिन  खबर  श्राई  कि  नए  मंत्री  कार्य  भार  ले  हैं  ।  पांचवें दिन  उद्योग  मंत्री

 ने  स्वयं  श्नौद्योगिक  नीति  पर  एक  वक्तव्य  दिया
 ।

 यह  एक  श्रच्छा  वक्तव्य था  श्रौर  उसका  स्वागत  हमने
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 किया  परन्तु  अभी भी  हमारे मन  में  सन्देह  है  कि  वास्तव  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ।  मैं  चाहता

 हूं  कि  वित्त मंत्री  बताएं कि  इस  समय  कौन  सी  अ्रौद्योगिक नीति  का  पालन  किया जा  रहा  ह  ।

 1946 में  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  पारित  किया  गया  था  1956 में  इसमें  संशोधन

 किया  गया  ।  यही इस  देश की  श्रौद्योगिक का  निदेशक है  ।  इसमें  सरकारी  क्षेत्रो का  महत्व  दिया

 गया है  प्रौर  प्रौद्योगिक  प्राथमिकताएं  निर्धारित  की  गई  है  ।  यदि  इस  नीति में  परिवर्तन  विया  जाना

 है  तो  सभा  में  ऐसे  परिवर्तन लाए  जाने  चाहिए  ।  मांगो  पर  चर्चा  के  समय  केवल  वक्तव्य  देना  पर्याप्त

 तहीं ह ह  wx  यदि  यही  स्थिति है  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  किधर  जा  रहे  हैं  ।

 गत  दस  वर्षों  में  alae  शक्ति  के  संकेन्द्रण  के  बारे  में  इस  संसद  में  प्रौर  देश  भर  में  वाद

 विवाद  हमने  देखा  कि  प्राथिक  शक्ति  का  कुछ  हाथों  में  केन्द्रित  होना  ठीक  नहीं है  प्रौर  इस

 पर  संसद  में  प्रौर  देश  में  चर्चा  हुई  ।  इसमें  अब  फेर-बदल हो  रहा है  ।  मंत्री  अलग-भ्रलग  वक्तव्य

 दे  रहें  है  किन्तु  इस  बारे  में  वित्त  मंत्नी  को  स्पष्ट  वक्तव्य  देना  है  कि  झ्रौद्योगिक नीति  के  बारे  में

 उनका  क्या  दष्टिकोण है

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  कुछ  वक्तव्य  निश्चय  ही  अच्छे  थे  भार  हमें  इस  झाश्वासन  का  अनुभव  हुद्रा

 है  कि  कम  से  कम  कुछ  लोग  एसे  है  जो  प्रगतिशील विचार  रखते  है  ।  इसके  वाबजूद कुछ  बुनियादी

 सवालों  के  सम्बन्ध
 में  कुछ  सन्देह है  क्योंकि  वित्त  विधेयक  श्रौर  बजट  में  बहुत  से  फेर-बदल  किये  गये

 हैं  ।  इससे  पता  चलता है  कि  बजट  बनाने  वालि  अधिकारी  है  तथा  इसमें  ऐसे  व्यक्ति  का  हाथ  नहीं  है

 जो
 लोगों  की  समस्याओं को  जानता  है

 ।
 इसलिए  बजट  निर्माण  प्रक्रिया  पर  पुनः  विचार करना  चाहिए

 मैंने  मिश्रित  अथंव्यवस्था की  बात  कही  है  तथा  श्राथिक wit  सामाजिक  ata  में  प्राथमिकताओं

 की  बात  कही  हैं
 ।

 सरकार  ने  वल  यही  न्ाभास  दिया  है  की  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता दी  जा

 रही  है
 ।

 हमारी  भी  कई  वर्षों  से  यही  नीति  रही  है
 ।

 वास्तव  में  कृषि  श्रौर  ग्रामीण  क्षेत्र  हमारी

 श्रायोज़ना  का  केन्द्र रहे  हैं
 ।  वें  केन्द्र ही  नहीं  भ्राधार  स्वाभाविक ही  कि  उनको  शझ्रधिक

 amd  दिया  जाये
 ।

 ag  अच्छा  है  शौर  इसके  लिए  मैं  सरकार  को  बघाई  देता  feet इस  बात

 पर
 इस  सभा  में  चर्चा  होनी  चाहिए

 कि
 यदि  इसको  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  तो  इस  के  लिए  क्या

 किया  जाता  चाहिए

 यदि  सरकार  ग्रामीणक्षेत्रों  को  उच्च  प्राथमिकता  देना  चाहती  है  तो
 उन्हें  प्रशासन  को  नयां  रूप

 देना
 इसके  बिना  सरकार  उच्च  प्राथमिकता  नहीं  दे  सकती

 ।
 इसमें  हम  सरंकार

 को  पूरा

 सहयोग  देंगे  ।

 ग्रामीण
 अर्थव्यवस्था

 कृषि  या  इससे  सम्बन्धित  उद्योगों  पर  निर्भर  करती  है  ।  कृषि

 से  सम्बन्धित  श्रधिकांश  उद्योग  समाप्त  हो  गये  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  ग्रामीण  जीवन  में  नई

 बातें at  गई  है  ।  हमने  कृषि  में  बिजली  उठाऊ  सिचाई  श्रादि  we  की  है  ।

 क्षेत्रों  की  समस्याओं  पर  व्यापक  प्‌  जी  निवेश  करना  होगा  ।  क्या  सरकार  इसके  लिए  तैयार

 यदि  सरकार
 व्यापक  पूंजी  निवेश  करना  चाहती है  तो  इससे  योजना  एवं  योजना

 प्रणालियों को  व्यवस्थित करना  होगा  ।  क्या  सरकार  इसके  लिए  तैयार  है  ?
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 पशवन्तराव

 यह  सुचना दी  गई  है  कि  कृषि  के  दृष्टिकोण  से  भारत  के  गांवों  का  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा है

 कहा  गया है  कि  लगभग  30  प्रतिशत  जिलों  में  उत्पादन  में  5  प्रतिशत  वृद्धि  हुई है  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 इस  स्थिति  में  किस  प्रकार  परिवर्तन  किया  जाये  ।  सिंचाई के  बारे  में  कहा जा  रहा है  ।  किन्तु  सिचाई

 किस  प्रकार  की  हो  ale  कसे  हो  ।  इसके  लिए  किसी  क्षेत्र  में  नदियां  होती  चाहिए  ।  ऐसे  क्षेत्र  भी

 है  जहां  वर्षा  ही  नहीं  होती  ate  नदियां  भी  नहीं  है  त्र्त  सुखी  खेती  के  लिए  aa  ढें

 जाने  चाहिए  |  जमीन  की  नमी  को  कसे  सुरक्षित  रखा  जाये  |  ag  सब  श्रासान  नहों  है  ।  इसके  लिए

 श्रौर  10  व  या  इससे  भी  अधिक  समय  लग  सकता है

 वास्तविक  प्रश्न  यह  हैं  कि  इन  जिलों  जो  देश के  60  प्रतिशत  जिले  है  लोगों  को  कसे

 उत्पादक  रोजगार  दिया  जाये  ।  इसके  लिए  क्या  समाधान है  ।  क्या  श्राप  ग्रामीण  क्षेत्र  के  लोगों  को

 यहू  आ्राश्वासन  देना  चाहते  है  कि  सरकार  रोजगार  की  गारंटी  देवी  है  ?  यदि  इस  प्रश्त  पर  साथ

 बैठ  कर  हल  निकाला  जाये  तो  हम  तैयार  हैं  ।

 art  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लाखों  लोग  ऐसे  हैं  जिनके  पास  काम  नहीं  है  ।  ऐसी भी  कोई

 आशा  नहीं  ह  कि  उन्हें  कोई  काम  मिल  जाएगा  ।  पहले  ग्रामिण  क्षेत्रों  में  अनपढ़  बेरोजगार

 ही  होते  परन्तु  wa  स्थिति  बदल
 गई  है

 शरर  वहां  पर  शिक्षित  बेरोजगार  लोग  भी  कम

 नहीं है  ।  उन्हें  काम  चाहिए ।  इस  समस्या  को  हल  करना  होगा  ।  यह  तो  ठीक  ह  arte

 विकांस  पर  श्राधक  बल  देने  के  सरकार  इस  कार्य  को  प्राथमिकता देना  चाहती  है  ।  जब

 तक  वहां  पर  लोंगों  के  जीवन  को  नई  दिशा  देने  कृषि-एंव  भ्रौधोगिक  नीति  पर  पुन  विचार  करने

 श्रौर  वहां  पर  ग्रधिकाधिक  रकम  लगाने  के  लिए  कुछ  क्रमबद्ध  ढंग  से  नहीं  किया  जाएगा  तब

 तक  इस  क्षेत्रों  की  दशा  में  कोई  सुधार  नहीं  हो  सकेगा  ।  क्यों  कि  केवल  कुछ  करोड  रुपयें

 इधर  उधर  खर्च  कर  देने  मात्र  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  दशा  में  कोई  सुधार  नहीं  किया
 जा

 सकता

 aT  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  गम्भीरता  से  सोच  कर  उचित  उपाय  करने  होंगे  |

 हमारी  का  एक  महत्वयूर्ण  पहलू  यह  fe  जिस  ad  उत्पादन  भ्रच्छा

 । हो  जाता  उस  वर्ष  कीमतें  कम  हो  जाती  है  जिससे  किसानों  को  हानि  होती  है

 लिए  किसान  अगले  वर्ष  ऐसी  वस्तत्यों  की  जो  पहले  वर्ष  उगाई  थी  श्रौर  जिनमें  उसे

 हानि  हुई  war  वस्तुओं  के  उत्पादन  पर  अधिक  बल  देता  है  ताकि  उसे  लाभ  हो  ।  ऐसा

 करने  में  उन  वत्तुप्नों  जो  उसने  पहले  ag  उगाई  उतपादन  कम  हो  है  इस

 प्रकार  कीमतें  बढ़  जाती है
 ।  अब

 प्रश्न  यह  है  कि  एक  आर  तो  किसान को  लाभप्रद  मूल्य

 देना  दूसरी  तौर  कीमतों  पर  निषंत्रण  भी  रखना  है  ।  कृषि  के  साथ  साथ  vai

 का  भी  ध्यान  रखना  पड़ेगा  ग्रामीण
 में  लोगों  की  अधिक  स्थिति  सुधारने  के  लिए

 उद्योगों  का  होना  भी  ग्रावश्यक  है  ।

 Feat
 की

 करने  का  तो  मेरा  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  फिर  भी  इतना  झावश्य

 कःंगा  कि  जी  गृह  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांगों  पर  विचार  हो  रहा  उस
 समय  बेल्वी

 घटना  में  हरिजनों  केसाथ  किए  गए  अत्याचारों  का  उल्लेख  किया  मंया  था  ।  मुझे  श्राशा  थी

 कि  गुह-मत्नी  जी  इस  प्रश्न को  राष्ट्रीय  महत्व  का  प्रश्न  समझ  कर  इस  पर  गम्भीरता  पुवेक
 विचार  करने  के  पश्वात  कोई  ऐसी  प्रभावी  कार्यवाही  करेंगे  कि  जिससे  लोगों  में  विश्वास  उत्पन्न
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 ati  परन्तु  ऐसाकुछ  नहीं  gar  जहां  सरकार  arrays  क्षेत्रों  को  arian  स्थिति  में  सुधार

 लाता  चाहती  वहां  उसे  इन  महत्वपूर्ण  सामाजिक  पहलूओं  पर  भी  विचार करना  होगा ॥

 क्योंकि  जब  तक  ग्रामीण  लोगों  को  इन  सभी  बातों  की  ate  ध्यान  नहीं  दिया  जाएगा तब  तक

 उनकी  दशा  में  कोई  सुधार  नहीं  होने  का  हैं  ।  यदि  अब  भी  उनकी  दशा  में  सुधार  नहीं  होगा

 तो  स्थिति  इतनी  अधिक  fans  जायेगी कि  उस  पर
 काबू  पाना  कठिन हो  जाएगा  ।

 यदि  हम

 चाहते हैं  हमारा  भविष्य  उज्जवल  तो  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विशेषकर  निर्धन

 और  पिछड़े  हुए  लोगों  की  दशा  सुधारने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रत्यन  करना  चाहिए  ।  राशा  है

 दस  समस्या  पर  गम्भीर रूप  से  विचार  कर  इसे  हल  करने  के  लिए  ara उपाय  किये

 जायेंगे ।

 कराधान  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  बारे  में  हमें  राशा  थी  कि  सरकार  श्राम  लोगों  कुछ

 रियायतें  देगी
 ?  परन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  ड्  ।  इसके  विपरीत  रियायतें  कुछ  कम्पनियों  को

 a  गई  है  जिसका  at  है  कि  इन  से  एकाधिका'रवाद  को  बढ़ावा  मिले  गा  शर  श्राथिक  शक्ति

 कुछ  ही  हाथों  में  केन्द्रित  हो  जाएगी

 बीड़ी  पर  लगे  उत्पादन-शत्क  से  गरीब  बीडी  पीने  वालों  पर  प्रभाव  पड़ने  के  साथ  साथ

 उन
 लोगों

 पर  भी
 पड़ेगा  जो  बीड़ी  उद्योग  में  काम  पर  लगे  हुए  हैं  ।  क्योंकि  उद्योगपतियों  ने

 ती  अपनी  कमी  को  किसी  न  किसी  तरह  से  पूरा  करना ar  होगा  ।  उन  के  पास  यही  रास्ता

 है  कि  वे  उद्योग  में  छटनी  करें  और  इससे  कई  मजदूर  बेरोजगार  हो  जायेंगे  |  सरकार  को

 इस  मामले  पर  पुर्नावचार करना  चाहिए

 मेरे  विचार  में  सामान्य  उन्पादन  शुल्क  की  सीमा  एक  ही  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।  परन्तु

 अब  इसे  बढ़ा  कर  दो  प्रतिशत  किया  जा  रहा  है  ।
 इससे  श्रौद्योगिक  उत्पादन  qual  qioraea

 के  विस्तार
 पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  प्रश्न  पर  भी  qataarz  चाहिए ।

 मुझे  इस  बात
 की

 प्रसन्नता  है  कि  शक्ति-करघा  तथा  हथकरघा  उद्योग  के  सम्बन्ध  ,  में

 कुछ  wade  किए  जा  रहे  हैं  ।  ऐसा  देखा  गया है  कि  भ्रधिकांश  रियायतें  संयुक्त  मिलों

 को  दे  दी  जाती  है  ।  वास्तव  में  हमारा  यह  एक  ही  सिद्धान्त  होना  चाहिए  कि  वस्त्र  उद्योग

 के  सभी  क्षेत्रो ंमें  पहली  प्राथमिकता  हथकरघा  को  मिलनी  चाहिए  ।  इसके  रास्ते  में

 मिलों को  किसी  WAHTT  का  कोई  रोड़ा  नहीं  श्रटकाने  देना  चाहिए  aa  प्रसन्नता  है  कि  सरकार

 ने  इस  are  ध्यान  दिया  है  ।  पर्त  यदि  कुछ  ate  भी  करने  झ्रावश्यकता  तो  ..

 भी  frat  जाना  ।

 जहां  तक  गर-सरकारी  कम्पनियों  को  ग्रामीण  विकास  के  लिए  wat  देने  के  प्रश्न  का

 सम्बन्ध  मैं  इसका  विरोध  तो  नहीं  करना  चाहता  परन्तु  इतना  जरूर  बता
 देना  चाहता  हूं

 किहोता  यह  है  कि  इन  चीजों  का  बाद  में  अनुचित  लाभ  उठाया  जाता  है
 ।  इस  aaa

 में  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा कि  ये  गैर-सरकारी  कम्पतियां  इस  रियायतों  का  किसी  भी  प्रकार

 से  कोई  लाभ  न  उठा  सकें  |
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 इसी  प्रकार  पुत  व्यासों  के  मामले  में  सीमा  दो  लख  से  बढ़ा  DS सार  पांच  लाख  की  जा

 रही  है  ।  भ्रभी  तो  हमें  यह  एक  मामूली  बात  लगती  है  ।  परंतु  बाद  में  लोग  इस  रियायत

 का  अ्रतुचित  लाभ  उठा  कर  करों  से  बचना  चाहेंगे  ।  उस  समय  हमें  इस  रियायत  के  कारण

 करों  में  होते  वाली  चोरी  को  भी  रोकना  होगा  ।

 यह  तो  एक  west  बात है  कि  नगरों  की  सीमा  से  बाहर  कुछ  क्षेत्रों  को  भी  रियायतें

 दी  जा  रही  हूं  ।  परतत  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  परिभाषा  में  परिवतेन  करने  मात्र  से  उद्योग

 वहां  स्थावति  नहीं  हो  जायेंगे  ,  इसके  लिए  हमें  कोई  ate  भी  विशेष  उपाय  करने  चाहिए

 क्योंकि  उद्योगपति  इस  नई  का  लाभ  उठा  कर  बड़े  बड़े  नगरों  के  निकट  ही  wT

 उद्योग  स्थापित  कर  लेंगे  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  अपनी  रकम  से  उद्योग  स्थापति  करे  तभी

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापति  हो  सकेंगे  |

 मेरे  श्री  पटनायक  जी  कहते  हं  कि  वे  सरकारी  क्षेत्र  के  मामले  में  प्रायव्यायक  मे

 किये  गये  प्रावधानों  पर  निर्भर  नहीं  करना  चाहते  ।  वहू  सरकारी  क्षेत्रों  को  वणिज्यक  रूप  से

 लाभप्रद  आर  alas  बनाना  चाहते  हैं  ।  यह  तो  ठीक  है  ।  लेकिन  यह  भी  ठीक

 नहीं  है  कि  सभी  fara  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  दे  दी  जायें  ate  सरकारी  क्षेत्र  की  नितांत

 star  की  जाये  ।  भारत  की  श्रथें-व्यवस्या  में  सरकारी  क्षेत्र  ने  जो  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  है

 नि
 वह  कम  नहीं  है  ate  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  क्षेत्र

 की
 जो  महत्व  है  उसे  कम

 न  ह  नेने

 दिया  जाए  ।  ग्रन्यया  हमारी  प्रगति  में  बाधा  पड़  जायेगी  ।

 Shri  Parmanand  Govindjiwala  (Khandwa)  :  The  opposition  leader  Shri  Chavan

 just  now  urged  for  massive  investment  in  rural  areas  in  order  to  bring  about  development  of  this

 country.  It  is  right  that  we  have  to  pay  more  attention  to  villages  but  it  is  to  be  considered
 whether  we  can  make  progress  by  investing  huge  sums  in  rural  areas.

 Sir,  we  as  legislators  have  close  contact  with  the  people  of  our  constituency  but  on  becom-

 ing  a  Minister  we  lose  such  contact.

 शमी  Ho  सत्यनारायण  पोठासीन  हुए

 Suri  M.  SATYANARAYAN  RAO  in  the  Chair

 If  we  really  want  to  understand  the  problems  in  this  country  we  will  have  to  meet  and

 discuss  with  the  farmers  and  labourers  living  in  villages,  in  their  language.  In  Lok  Sabha  I  have

 found  an  atmosphere  dominated  by  English  and  as  such  we  are  not  correctly  representing  those

 people  whose  representative  we  claim  to  be.  There  should  be  an  arrangement  for  translation
 into  all  the  regional  languages  in  this  House.

 For  development  of  villages  we  have  not  only  to  pay  more  attention  towards  the  dry  far-

 ming  technique  but  we  have  also  to  give  due  importance  to  the  water  resources  available  in  our
 It  is  a  matter  of  great  concern  that  a  major  portion  of  our  river  and  rain  water  is  going country.

 waste.  We  have  to  devise  and  develop  measures  for  utilization  of  every  drop  of  water.  It  is

 quite  proper  that  schemes  have  been  drawn  up  for  construction  of  dams  on  the  rivers  and  also
 for  generation  of  hydro-electricity.  But  attention  has  also  to  be  paid  to  the  problem  of  proper
 maintenance  of  wells  in  the  rural  areas.  It  should  also  be  examined  whether  it  is  possible  to
 harness  the  small  rivers  and  rivulets  where  power  to  the  extent  of  5  to  10  megawat  can  be  genc-
 vated  and  supplied  to  a  group  of  5  to  10  villages.

 The  proposal  to  empower  the  Central  Govern  ment  to  notify  areas  upto  15  kilometres
 from  local  limits  of  municipalities  as  rural  areas  and  t  0  give  concession  to  the  industries  estab-
 fiahed  in  such  areas  will  create  another  source  of  corruptien.  The  main  question  is  whether
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 in  dividaal  efforts  of  middle  class  person  will  be  permitted  in  our  economic  system  and  if  so,  as
 to  waat  pirvate  enterprise  will  be  allowed  to  function.  In  the  name  of  public  sector
 30:05  vested  interests  are  growing  and  they  do  not  want  to  allow  any  private  enterprise.  I  would
 like  to  that  even  an  ordinary  farmer  or  a  middle  class  person  should  be  allowed  all

 Opportunities  for  making  progress.  It  is  useless  to  talk  about  monopolists  at  every  moment.  If
 18  प 50 53587 ४  that  we  should  shed  our  ideological  misconceptions.  The  Finance  Minister  should
 present  a  clear  picture  of  the  industrial  policy  that  government  propose  to  follow,  so  we,  the

 उध्सरधाट्वाउप्च्टड
 of  the  people,  may  explain  it  to  the  electorate  in  their  constituency.

 Compounded  duty  is  proposed  to  be  imposed  on  unlicensed  powerlooms.  The  same  situa-
 tion  was  prevailing  5-6  years  back  when  powerlooms  could  be  set  up  by  paying  compounded  duty
 Tt  will  continue  to  give  birth  to  bogus  powerlooms.  There  should  not  be  any  hitch  in  allowing
 any  9330  to  set  up  power  looms  by  paying  a  nominal  fee,  but  a  plea  may  be  given  against  this
 precedure  that  it  will  lead  to  indiscriminate  growth  of  powerlooms.  In  this  connection  I  would
 like  to  say  that  it  is  not  easy  for  anybody  to  run  a  powerloom  as  it  has  its  own  economy.  I
 would  also  like  to  suggest  that  it  should  be  ensured  that  cloth  manufactured  on  :powerlooms
 be  cheaper  than  the  mill  made  cloth.  In  this  regard  a  clear  demarcation  of  the  functions
 and  activities  of  the  three  different  sectors  of  powerloom,  handloom  and  composite  will  be
 laid  down  in  order  to  avoid  unhealthy  competition  among  them.  A  clear  cut  policy  in  this
 regard  should  be  formulated,  since  we  cannot  protect  a  sector  by  reducing  and  increasing  duties
 on  one  or  the  other  item.

 थी  ज्योतिमंय  ag  बेलठी  कांड  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।
 यह

 हऋ

 नटना  ह  |  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  श्रपराधीयों  को  ऐसी  सजा  दे  जिससे  दूसरों  का

 सबक  ak  घटना  के  शिकार  हुए  लोगों  को  दिल  खोलकर  मुश्रावजा  दे  ।  मुसलमानों

 को  मो  पर्वाल  दिया  जाएं  क्योंकि  वे  भी  साम्प्रदायिक  भावता  के  शिकार  होते  हैं  ।

 जातियों  ar  aagtad  जनजातियों  पर  श्रत्याचार  बढ़ते  जा  रहे

 हैं  ।  इत  जातियों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  सरकार  को  सबसे  पहले  भूमि  सुधार  सम्बन्धी

 कारून  बनाना  होगा  |

 देश  की  वर्जेमान  दुर्शा  कांग्रेस  के  30  वर्ष  के  शासन  ग्रौर  उसके  चाटुकारों  के  शासन

 क  परगाम  है  ।  सभी  श्राथिक  गतिविधियों  के  ame  में  पूर्ण  गतिरोध  रहा है  ।  गत  ae

 में  2  प्रतिगत  अधिकर  विकास  हुआ
 बताया  गया  है  ।  1970  से  1977  तक  वर्षों

 में
 विकास

 की  ga  दर  3.  5  प्रतिशत  बताई  गई  है  ।  यदि  यह  wins  सही  हैं  तो  यह  विश्व

 में  सबये कन है कन  है  ।  ड्  वर्जों  में  विकास  में  असमानता  बढ़ी  है  प्रादेशिक  ग्रसंतुलन  तथा

 विजितों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  wee  असम  झादि  12  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय

 औसत  से  कन  है  ।  प्राकृतिक  तौर  पर  उपयुक्त  वर्षा होने
 के  कारण  ही  हम  बच  जाते  हैं

 निर्धनता के  स्तर  से  भी  निचला  जीवत  बिताने  वालों  की  संख्या  1960-61  की  तलना

 में  गराज  बहुत  अधिक  हो  चुकी  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसे  व्यक्ति  1960  में  40  प्रतिशत  थे

 परतु  1970 से  यह
 74  प्रतिशत हो  गया है  ।  वर्तमान  सरकार  ने  भी  यह  स्वीकार  किया  है

 कि  देश में  1.  20  करोड़  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जिनके  पास  पर्याप्त  wart  खरीदने
 तक

 के  लिए  पूरा  धन
 नहीं

 होता  ।  श्राप  भें  देखेगे  कि  वहां  लोग  चार  चपाती  के  लिए  दस  घंटे  काम  करने  को  1.0  हो
 जाते

 है  ।
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 : of
 ज्यौति्मय

 खेद  है  कि  श्री  पटेल  ने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  एकाधिकारी  संगठनों  के  बढ़ावे  का  उल्लेख

 नहीं  किया  ।  बेरोजगारी  की
 समस्या  श्रत्याधिक

 गम्भीर  हो  उठी  देश
 में  एक  तिहाई  श्रमिक

 या
 at  rq-U  जगार  प्राप्त  है  या  रोजगार  25  प्रतिशत  शहरी  जनसंख्या हो  रोजगार  कार्यालयों  में  नाम

 दर्ज  कराती है  ।  पश्चिमों ब  गाल  सरकार  बेरोजगारी  भत्ता  देना  केन्द्रीय  सरकार  को  भी

 इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  रोजगार  का  अधिकार  एक  निर्धारित  समर्थ  उपलब्ध

 कराये  जाने  की  व्यवस्था  aha  आत  में  हो  जानी  चाहिए  ।

 मैं  योजना  ग्रायो ग  को  राष्ट्रीय-शीत  भण्डार  समझता हूं  ।  श्राप  पुर्नगठन  कर  इसमें

 निस्वार्थ  तथा  निष्ठावान  विशषज्ञ  श्रीमती  इ  दिरा  गांधी  ने  ग्रामीण  रोजगार  के  कार्यक्रम

 के  नाम  पर  से  150  रुपये  निकलवा  दिये  श्रौर  यह  धन  aa  पार्टी  के  लोगों  में  बांटा

 हम  नेहरु  परिवार से  30  वर्षे  तक  समांजावाद  की  बात  सुनते  रहे  परन्तु  प्रापकों  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन

 के  एक  प्रकाशन  से  ज्ञात  डोंगा  कि  हमारे  देश  में  प्रोटीन  का  उपयोग  सबसे  कम  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  कई

 वस्तुए  है  जिनका  प्रतिव्यक्ति  उपभोग  बहुत  घटा  है  ।  दूसरी  भ्रोर  aT  1966-77  से  लेकर  वर्ष

 1975-76 तके  की  अवधि  में  टे  सबसे  बड़े  भारतीय  व्यापार  गहों ट  की  अ्रास्तियों  में  250
 की  वृद्धि

 हुई है  और ईसी  अवधि में  उनका  लैंभि  660  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1680  करोड़  रुपए  हुभ्रा है  i  बिड़ला

 बन्धुग्रों  ने  दृष्टि  से  देश  करा  नाश  किया  है  ate  वे  भारी  श्राथिक  भ्रपसंधी है
 ।  उनके  खिलौफ

 जो  जांच  हुई  थी  उसका  क्या  gat  ?  इसी  विदेशी  faafac.  रुपए  वाली  कम्पनियों  की  कुल

 तथा  सकल  लागों में  काफी  वाद हुई  है  1960  में  उनकी  कुल  श्रास्तियां  667.  6  करोड़  रुपए  की  जो

 बढ़कर  1973 में  2746.  5  करोड़  रुपए  की  हो  गई  प्रौर  सकल  लाभ  1960  में  89.  8  करोड़ रुपए  का

 था  झौर  1973 मैं  वह  403.  2
 करोड़  रुपए  का  हो  गया

 |
 उत्पादन  में  मजूरी  के  अंश  में  कमी  ae  tt

 कंम  मूल्य  के  बीजक  बनाकर  हेराफेरी  करने  से  पिछले  दस  वर्षों  में  हमें  1000  करोड़  रुपए  की  विदेशी

 मुद्रा  की  हानि हुई  है  ल ेकिन  इसके  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनियों के  खिलाफ

 जो  देश  को  लूटती  कुछ  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 जनता  सरंकार  के  aaa  कार्यक्रम  में  बहुत-सी बातें  लेकिन  उसने  गरीब  शभ्रादमी
 पर  कर  का  भार  बढ़ाया  है  ।  कर-भार  कम  करने  के  बदले  उसने  हौजरी का  सामान

 बनाने
 बीड़ी  बनाने  वालों  तथा  बिजली  का  सामान  बनाने  वालों  पर  कर  लगा  दिया

 है  ।

 जहां  तक  स्टेनलैंस  स्टील
 का

 सम्बन्ध  मैं  जानना  चाहता  हूं  नई  सरकार  देश  में
 अधिष्ठापित  क्षमता  का  विशेष  सरकारी  क्षेत्र  के  कारखानों  में  उसका  किस  प्रकार  उपयोग

 हमें  प्रात्म-नि्भर  होना  जरुरी  हमें  अधिष्ठापित  क्षमता  को  बेकार  नहीं  जाने  देना

 चाहिए
 .

 उसका  पूरा  उपयोग  किया  जाना  चाहिए

 कोहिनूर  मिल्स  ने
 30

 करोड़  रुपए  मूल्य  के  कपड़े  का  उत्पादन  किया  जिसमें  से  15

 करोड़  रुपए  उसे  jae  बैंक  ने  दिए
 ।

 किन्तु  इस  मिल  की  कार्यप्रणाली  के  बारे  में  पूरी  जांच
 करने

 के  बाद  सैन क |  बैंक  के  महा  प्रबन्धक  तथा  उसके  कार्यकारी  श्रधिकारियों  ने  कोहिनूर  मिल्स

 को  शतिरिकत  धन  देने  से  wat  कर  दिया
 ।

 किन्तु  इसके  नये
 अध्यक्ष  ने  भी  संजय  गांधी  के  दवाव  में  सभी

 152



 15  1977  वित्त  2)  1977

 सलाहों  को  श्रवहूलना की  प्रौर
 4.  4.  1975

 को
 4.  9

 करीड़  रुपए  का  aya  ड्राफ्ट  किया  गया
 ।

 बाद

 में  उ  से  बढ़ाकर  18.  45  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  ।  इस  नये  अध्यक्ष  के  कार्य  काल  के  दौरान  कोहिनूर

 मिल्स  का  मामला  ग्यारह  बार  बोडं  के  समक्ष  रखा  गया ।  किन्तु  एक  बार  भी  Ya  स्वीकृति  नहीं  ली

 सभी  बातों  के  लिए  बाद  में  स्वींकृति  दी  गई  |

 1.1.  ५ 75स  31.  3.  77  तक  की  प्रवधि  में  को  हिनूर  ने  संतुलन  पत्न  शीट  में  14  करोड़

 रुपए  का  घाटा  दिखाया  ।  सेन्ट्रल  बैक  का  कोहिनर  मिल्स  पर  24  करोड़  रुपए  का  ऋण  है  जिसमें से

 15.  15  करोड़  रुपए  की  राशि  को  ऐसा  समझा  गया  है  जिसकी  वसुली  नहीं  हो  सकती  |

 डा०  ध्मंतेजा  फिर  से  वापस
 AT

 गया  सेन्ट्रल  बैक  ने  1976 से  जनवरी  1977  तक

 की  भ्रवधि  में  मंगला  इंजीनियरिंग  )  लिमिटेड को  96  लाख  रुपए  दिए  हैं  मुझे  पवका शक  है

 कि  यह  डा०  धर्म  तेजा  की  बेनामी  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  मगाला

 इंजिनियरिंग (sro)  लिमिटेड  की  तरफ  ऐसी  कुल  कितनी  राशि  है  जिसे  वसूल  नहीं  किया  जा  सकता

 इसके  द1६  राजस्व  तथा  बेकिंग  के  भूतपूर्व  प्रभारी  राज्य  मंत्री  श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  का  मामला

 भी  उनकी  पत्नी
 को

 सरकार  ने  सेन्ट्रल  बैंक  कलकत्ता  शाखा  से
 40  .  74

 लाख  रुपए  का  ऋण  दिया  है  ।

 इस  मामले
 से

 सम्बन्धित  कुछ  फाइलें  सेन्ट्रल बैंक  gm  इंडिया से  चुराई  गई  हूं  श्रौर  बहुत
 सी

 की  जा  चुकी ह  इस  मामले  को  शी  घ्र  जांच  की  जानी  चाहिए  श्रन्यथा  सभी  फाइलें  नष्ट कर  दी  जायेगी

 शल्य  क्रिया  में  काम  झ्राने  वाली  रुई  निर्माता  लेविनों  कपूर  को  सेन्ट्रल  बैंक  ने  1  करोड़

 रुपए  दिये  जो  wa  बट्टे
 खाते

 में  चले  गये  हैं  ।

 बैंक
 की

 पूजी  समाप्त  हो  गई  है  ।  यह  केवल  खातेदारों  की  जमा  राशि

 पर  व्यापार  कर  रहा  है
 ।

 यदि
 सभी

 खातेदार  राशि  वापस  निकाल तो  यह  बैंक

 बन्द  हो  जाएगा  ।
 देश  में  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  एल  संसदीय  जांच

 श्रावश्यक  है  ताकि  उनका  काय  ठीक  से  चले  |

 प्रकाश  एक  हित्दुजा  फर्म  ने  तेहरान  को  रुई  की  वास्तव में  एक  गांठ  का  निर्यात

 किया  किन्तु  वित्तीय  लाभ  के  लिए  कागजों  में  40-50  गाठें  दिखाई  गई  |

 है
 ?

 इसकी  qt  जांच  होनी  चाहिए  ॥

 डी०  ई०  एम ०  Uo  जी०
 से

 कमीशन
 के  रुप  में  मिलने  वाली  14  लाख  रुपए  की  राशि

 की  wert  1976
 में  की  गई

 थी  किन्तु  भारत  में  यह  राशि  22  1977  को

 प्राप्त  हुई  ।  यह  राशि  जर्मनी  में  रखी  गई  क्या  यह  भ्रभियोज्य  woe  नहीं  है  ।  क्या

 wade  निदेशालय  ने
 भी

 संजय  गांधी  तथा  श्रीमती  मेनका  गांधी  को  पुछ-ताछ  के  लिए  बुलाया

 है  ?  मेरी  जानकारी  के  श्रनुसार  नहीं  बुलाया  है
 ।

 सरकार  ने  सदन  को  wet  तक  यह  नहीं

 बताया  है  कि  जो  फोटोस्टेट  कापी  मैंने  पेश  की  वह  श्रसली  थी  श्रथवा  नहीं  ।  सरकार

 इस  बारे  में  सदन  को  बताए  |

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  qaqa wemet  को  इसलिए  निकाल  दिया  गया  क्योंकि  उसने

 8
 करोड़  रुपए  का  देने  से  इन्कार
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 [str  ज्योतिमंय

 कर  दिया  था  ।  1976  में  एक  उत्पादन  Yow  ग्रधिसुचना  के  द्वारा  जयपुर  उद्योग

 लिमिटेड  को  थोथे  आधारों  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  देने  से  छूट  दे  दी  गई  ।  इस  प्रकार

 कम्पनी को  2  करोड़  रुपए  की  बचत  हुई  ।

 लोक  लेखा  समिति  में  रहते  हुए  में  निरन्तर  यह  कोशिश  करता  रहा  कि  प्रधान
 मंत्री

 राहत  निधि  मुख्य  मंत्री  राहत  निधियों  की  लेखापरीक्षा  की  किन्तु  इसका  इतना

 विरोध  हुमा  कि  ऐसा  किया  नहीं  जा  सका
 ।  मुझे  इसकी  जानकारी  है  कि  इसमें  से  काफी  घन  का घुटाला

 gar  प्रधान  मंत्री  राहत  निधि  से  कहीं  भी  धन  जा  सकता  gale  काफी  धन  बहुत  जगह  गया  है  ।

 ऐसी  निधियों जो  स्वविवेक  की  जाती  परीक्षण  होना  चाहिए  श्रौर  लोक  लेखा  समिति

 के  क्षेत्राधिकार  में  लाये  जाने  चाहिएं
 ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  श्रीमती  गांधी

 की  देश  तथा  विदेशों में  के  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  कोई  मशीनरी  स्थापित

 की  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रो  खुश्चेव  ने  श्रीमती  गांधी को  जो  कोट  उपहार  रूप  में

 दिया  उसका  मूल्य  कितना  है  श्रौर  जयन्ती  शिपिंग  कम्पनी  ने  श्रीमती  भूतलिंगम  को  कितने

 रुपए  के  शेयर  बेचे  ?  जहां  तक  विदेशों  में  खातों  का  सम्बन्ध  श्रीमती गांधी  के  स्वर्गीय

 पिता  द्वारा  लिखी  गई  पुस्तकों  से  प्राप्त  होने  वाली  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्री  महोदय

 द््न  बातों  पर  प्रकाश  डालें  ।

 मैं  यह
 भी

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 श्रीमती  गांधी

 का
 एक  बैंक  खाता

 सांकेतिक नाम  से  है  ?  यह  सच  है  कि  कनेल  अनन्द  15  करोड़  रुपए  के  श्रभिरक्षक  थ े?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मोहम्मद  यूनस  तथा  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  ने  19,  20  तथा 21  मार्च

 को  काफी  धनराशि  wera  भेजी  ?  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  इन  बातों  के  बारे  में  पुरी-पुरी

 जानकारी सदन  को  द

 भ्रमरीकी  निदेशकों  जब  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  दायर  किया  यह  कहा  कि  वे

 भारत  में  विभिन्न  लोगों  को  धन  देने  के  लिए  स्विस  बैंकों  भें  राशि  हैं  ।  कहा  जाता  है

 कि  राम  गोयंका  ने  फिलिप्स  पेट्रोलियम की  श्रोर से  श्रीमती  गांधी व  ways  पेट्रोलियम  मंत्री  को

 48  लाख  रुपय  दिए  थे  ।  इस  मामले  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जानी  चाहिए  |

 अनिवायं  जमा  योजना
 की  राशि  कर्मचारियों  को  लौटा  दी  जानी  चाहिए  afore  कर्मचारी

 तथा  मजदूर  कर्ज  के  बोझ  से  दबे  पड़े  हैं  यह  बहुत  बड़ी  राशि  नहीं  है  श्रौर  इस  श्रदायगी

 से  कोई  खास  मूल्य  वृद्धि
 भी

 नहीं  होगी
 ।

 सरकार  को  श्रपने  fig  पर  पु्विचार  करना  चाहिए
 |

 मुझे  पुराने  पेंशन
 भोक्‍्ताओं

 से  भी  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त हुए  Fi  15,000  रुपए मरे

 भषिक  वाधिक  श्राय  वाले  लोगों  चाहे  वें  किसी  भी  घ  से  ये  राशि  जमा  की  जाती

 है
 ।  70

 वर्ष  के  बाद  छूट  दी  जाती  है
 ।  इस  शरायु  वर्ग  के  लोगों  द्वारा  विगत  तीन  वर्षों  में  जमा

 की  गई  राशि  पर  सरकार
 द्वारा  सहानुभूतिप्रण रवैया  श्रपनाया  जाना  ऐसा  मेरा  श्रनुरोध

 है  wera  उन्हें  श्रपने  जीवन  में  पैसा  वापस  नहीं  मिल

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  को  वे  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिए जो  श्रीमती
 गांधी

 ने  छीन  ली  थीं
 ।

 प्रधान  मंत्री  निधि  तथा  मुख्य  मंत्री  निधि  जैसी  विवेकाधीन  निधियां  तथा  लोक
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 लेखों
 की  लेखापरीक्षा  होनी  चाहिए  श्रौर  इन  निधियों  को  सम्बन्धित  लोक  लेखा  समितियों

 के  क्षेत्राधिकार  के  weet  लाया  जाना  चाहिए  ॥

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  का  निर्वाचन  झ्रायोग  तथा  जन  संचार

 विभाग  को  संसद्‌  की  स्थाई  समितियों  के  अधीन  काम  करना  चाहिए  ।

 विधि  मंत्रालय  के  ata  चुनाव  श्रायोग  का  कार्य  संचालन  अ्रच्छा  नहीं  है
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  नद्दीं  किया  जाता  तब  तक

 कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 माननीय  गृह  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सरकार  लोकतन्त्र  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  wa  उपाय

 कर  रही है  मैं  इसकी  सराहना  करता हुं  ।  मैंने  समाचार  पत्नों  में  पढ़ा  कि  श्री  जगमोहन  जिन्होंने

 आपातकाल  में  तुर्कमान  गेट  क्षेत्र  में  अवांछतीय  काम  फिर  से  नौकरी  दे  दी  गई  है  ।  यदि  ऐसे

 लोगों  at  eos  न  गया  तो  मुसलमान  लोग  जनता  सरकार  के  बारे  में  ग्रपनी  क्या  विचारधारा

 बनायेंगे  |

 हमें  झ्रपने  देश  में  एक  tar  कांवत ध  बनाना  चाहिए  कि  जो  कोई  भी  संविधान  र्का  उल्लंघन  कर

 देश  के  लॉकउंत्रात्मंक  ढांचे  को  नष्ट  करे  उसे  सारा  जीवन  जेल  में  सड़ने  दिया  जाएं  ताकि  वह  फिर

 बाहर  ऐसा  काम  न  कर  सके  |

 arg at  तथा  अन्य  कठोर  विधियों  को  तत्काल  रह  कर  देना  चाहिए  |

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  This  is  the  first  time  in  my  life  that  I  have
 stood  to  support  the  Badget  of  any  Government.  It  is  good  that  the  Congress  which  used  to

 pay  a  deaf  ear  to  what  we  used  to  say  to  them  is  not  hard  of  hearing  now  and  Mr.  Chavan
 too  has  heard  the  sound  of  orchestra  in  the  voice  of  Janata  Party.  Mr.  Chavan  has  also
 said  in  his  speech  that  the  statements  of  Shri  George  Fernandes  are  always  progressive  while
 those  male  by  the  Prime  Minister,  Home  Minister  and  Mr.  Patel  are  reactionary.  I  think
 this  is  not  a  new  thing  in  Congress.  In  the  past  it  was  said  that  Mahatma  Gandhi  is  reac-
 tionary  while  Mr.  Jawaharlal  Nehru  is  progressive.  When  Mahatma  Gandhi  was  no  more  then
 it  was  said  that  Shri  Jawaharlal  is  progressive  but  not  Sardar  Patel.  When  Sardar  Patel  also
 passed  away  then  it  was  said  that  Jawaharlal  is  progressive  but  Pt.  Govind  Ballabh  Pant  is

 reactionary.  But  now  when  all  these  personalities  were  no  more  and  Shrimati  Indira  Gandhi
 took  the  rein  of  Government  in  her  hands  then  they  began  to  say  that  Shrimati  Indira
 Gandhi  is  progressive  but  Shri  Morarji  is  reactionary.  thought  that  they  will  forget  every-
 thing  of  this  sort  with  the  last  election  debacle  but  they  have  not  forgotten  anything  so  far.

 The  opposition  had  staged  a  walk  out  yesterday.  But  it  was  a  lifeless  walk  out.  When
 we  used  to  stage  a  walk  out  we  used  to  hurl  invectives.  Had  they  staged  a  walk  out  day  be-
 fore  yesterday  when  Ch.  Charan  Singh  had  made  a  statement,  I  would  have  thought  that
 it  is  their  reaction  thereto.  But  staging  a  walk  out  the  next  day  shows  that  it  was  an  after

 thought  and  it  was  staged  at  the  instance  of  someone.  Therefore  I  can  say  that  the  opposition
 is  not  functioning  like  a  strong  opposition  and  thus  they  do  not  deserve  my  congratulations.

 urder  others  but  when  the  point  of  their  conspiracy  was  discussed  they They  conspired  to  m
 I  fail  to  understand  how  far  this  was  justified, Staged  a  walk  out.

 nt  that  in  case  he  wishes  to  fiée The  other  day  Shri  Sanjay  Gandhi  had  made
 a

 stateme

 from  India  no  body  on  earth  can  prevent  him  from  doing  so.  I  want  to  know  why  such  a  maa

 He  should  be  arrested.  So  that  this  kind  of  punishment  may  serve has  not  been  arrested  so  far.
 asa  deterrent  for  the  sons  and  daughters  of  the  of  the  country  in  future.
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 {SHRI  DHIRENDRANATH  Basu  (१ /  the  Chair]

 श्री  घीरेखनाथ  ag  पीठासीन  gv

 I  would  not  like  to  speak  at  length  on  this  Budget  because  it  has  been  prepared  by  the
 Government  which  came  into  power  only  three  months  back  and  this  does  not  contain  achieve-
 ments  or  lacunae  of  that  Government.

 Shri  Chavan  had  said  in  his  speech  that  Janata  Government  should  give  mor{  emphasis
 on  agriculture.  The  same  persons,  who  have  been  crying  hoarse  since  the  time  of  Shri  Jawahar
 Lal  that  there  should  be  advancement  of  industries  in  our  country,  have  now  started  saying  that
 the  Government  should  pay  attention  towards  agriculture.

 The  Janata  sees  bureaucrat  with  suspicion  and  the  bureaucrats  see  the  Government  with
 suspicion.  Efforts  should  be  made  that  this  sort  of  suspicion  docs  not  exist.  The  bureaucrats.
 are  generally  clever.  The  other  day  I  had  gone  to  attend  the  meeting  of  rail  employees.  They
 told  me  that  the  persons  Gho  were  declared  loyal  at  the  time  of  strike  resorted  to  at  the  time
 of  late  Shri  L.  N.  Mishra  are  enjoying  facilities  even  today.  Such  persons  are  so  clever  that
 whosoever  comes  into  power  they  please  them  by  their  tricks  and  obtain  facilities  from  them.
 It  is  also  not  ruled  out  if  tomorrow  they  have  extra  territorial  loyalties.  They  have  become
 dangerous  elements  for  the  economy  of  the  country.

 The  hon.  Minister  has  mentioned  in  his  budget  speech  that  deductions  have  been  effected
 on  certajn  items.  But  I  could  not  understand  why  the  rate  of  excise  duty  has  not  been  reduced
 on  bidis  which  is  an  item  consumed  by  the  poor  labourers  and  agriculturists.  On  the  other
 hand  excise  duty  on  liquor  has  not  been  enhanced.  Today  in  Bombay  the  price  of  gold
 spot  is  more  than  that  of  beer.  I  would  appeal  to  the  hon.  Minister  to  make  amends  of  the
 mistakes  committed  in  the  budget.

 In  the  past  there  have  been  many  cases  of  nepotism  and  favouritism.  This  sort  of  things
 should  be  stopped  now.  I  also  hope  that  the  Janata  Party  shall  prove  crue  to  its  promises
 made  in  their  election  manifesto.  The  Prime  Minister  Shri  Morarji  Desai  also  deserves  my
 congratulations  for  the  declaration  he  has  made  that  the  problem  of  unemployment  will  be
 Solved  within  the  next  ten  years.

 The  dual  system  of  education  should  go  from  our  country.  When  we  requested  Dr.
 Chunder  to  remove  dual  system!of  education  he  said  that  such  a  thing  has  not  appeared  in  the
 election  manifesto,  Though  he  is  not  present  here  but  I  want  to  convey  to  him  that  in  the
 movement  of  Shri  Jai  Prakash  Narayan  one  of  the  points  for  implementation  was  to  bring  a
 radical  change  in  the  educational  system.  It  is  only  then  that  improvements  in  education
 can  be  expected.

 With  these  words  I  support  the  Finance  Bill  and  request  the  House  to  pass  it.

 श्री  जनादंन  IST
 :

 सरकार  द्वारा  तैयार  किया
 गया

 श्राय  व्ययक  देश  को

 वाद की  र  जबकि  श्राम  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  समाजवाद  ही  उपयुक्त  है  ।

 वास्तव  में  देश  को  इस  समय  पूंजीवाद
 की

 नहीं  अपितु  समाजवाद की  श्रावश्यकता  है
 |

 मंगलौर  में  लौह-ग्रयरक  और  wer  सभी  साधन  उपलब्ध  इसलिए  वहां
 पर

 एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ  वहां  पर  एक  सुपर  थर्मल  प्लांट
 भी

 लगाया  जाए  क्योंकि  कर्नाटक  के  लोग इस  संयंत्र की  स्थापना  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  मुझे  भ्राशा  हैं

 भारत  सरकार  उन  लोगों  की  इस  श्राकांक्षा को  पूर्ण  करेगी ।

 बीड़ी  पर  उत्पादन  शुल्क  में  जो  वृद्धि  की  गई  है  उसका  गरीब  लोगों  पर  सीधा  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 इसलिए  इस  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लिया  जाए  ।

 जहां  तक  स्वतन्त्रता सग्राम  में  भाग  लेने  वालों  को  पेंशन  देने  के  प्रश्न  का  संबंध  मैं  सभी
 स्रेबंघित  प्राधिकारियों  से  भ्रपील  करता  हूँ  कि  ऐसी  हिदायतें  जारी  की  जायें  जिससे  crew  सरकारों  से
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 mee अशर  pr  अर जो  उन्हें  मिलता  रहा  है  वह  उनकी  रकम मे  सेन  क  जाए  ।  पेंशनधारियों  को  इस  बात  की  भी  अशंका

 है  कि  वतंमान  सरकार  कहीं  यह  पेंशन  बन्द  ही  न  कर  दे  |

 aire  जमानत  के  बारे  में  इस  समय  जो  भी  उपबन्ध  उनकी  नहीं  हटाया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  इन  उपबन्धों  का  ए  से  निर्दोष  लोगों  को  लाभ  होगा  जिनहें  आपराधिक  मामलों  में  फंसा  लिया

 जाता
 हैं

 ।  यदि  इन  उपबन्धों  को  समाप्त  कर  तो  इससे  ऐसे  निर्दोष  लोगों  जिन्हें  झूठे

 झारोप  लगा  कर  are  जाता  बहुत  कठिनाई  होगी  |  इन  उपबन्धों  को  बने  रहने  देना

 चाहिए  |

 दण्ड  प्रक्रिपा  संहिता  के  भ्रधीन  छानबीन  के  लिए  60  दिन  का  समय  अपर्थाप्त है  ।  इसे  बढ़ा

 कर  90  दिन  कर  जाना  चाहिए  |

 मुत्यु  दण्ड  का  जो  उपबन्ध है  उसे  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।  कुमारी  रेणुका  और  प्राय  दो

 वादियों  को  दी  जाने  वाली  मृत्यु  दण्ड  की  सजा  को  झ्राजीवन  कारावास  में  बदल  देना  चाहिए  क्योंकि

 हमारे  देश  tad  तक  किसी  महिला  राजनीतिक  कर्मचारी  को  मृत्यु  दण्ड  नहीं  दिया  गया  है

 ara  स्थिति  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया है
 ।  हमें  देखना  यह  है  कि  ग्रापात  स्थिति  लागू

 करने  से  पूर्व  क्या  स्थिति  थी  ।  1975  का  वर्ष  देश  के  लिए  बहुत  ही  चिंताजनक रहा  |  इस  देश  में  तथा

 अन्य  देशों  के  लोगों  का  विचार  था  कि  इस  देश  में  लोकतन्त्र  का  भविष्य  उज्जवल  नही ंहैं  ।  इसके  लिए

 कौन  जिम्मेवार  था  ?  प्रश्न  यह  है  कि  यातायात  और  संचार  के  साधनों  में  बाधा

 किसने  डाली  थी  ?  गूजरात  में  विधान  सभा  के  चुने  हुए  सदस्यों  को  देने  के  लिए  किसने  are

 किया  था  ?  गुजरात  के  पश्चात्‌  यही  बात  बिहार  में  दोहराई  गई  ।  तत्पश्चात  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी

 के  विरुद्ध  इलाहाबाद उच्च  न्यायालय  ने  अरपना  निर्णय  दे  दिया  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इसके  विरुद्ध

 न्यायालय  में  अपील  की  Ae  उच्चतम  न्यायालय  ने  wea  दिया  कि  वह  प्रधान  मंत्री  के  पद

 पर
 बनी  रह  सकती हैं

 ।
 इसके  बावजूद  कुछ  लोग  उसे  इस  पद  से  हटाने  के  लिए  तुने  हुए  थे

 ।
 उन्होंने

 पूर्ण  क्रांति  का  नारा  दिया  ।  न  केवल  पुलिस  को  ही  परन्तु  सेना  को  भी  सलाह  दी  गई  कि  वे  सरकारी

 झ्रादेशों
 का

 पालन
 न

 करें
 ।

 जब  लोग  सीमा  से  इतना  श्रागे  बढ़  तब  राष्ट्रपति  जी  ने  स्थिति

 की  घोषणा कर  दी  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  पूछना  चाहता  इं  कि  कया  प्रापात  स्थिति  के  दौरान  हमारी  we  व्यवस्था

 सरकारी  कृषि  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  इत्यादि  में  सुधार  gard  या  नहीं  ?  ग्रालोचना की  कोई

 हुद  होनी  चाहिए हम  श्राप  लोगों  की  श्रालोचना  पिछले  तीस  वर्ष  से  सुनते  आरा  रहे  थे  ।  परन्तु  am  में

 इतनी  भी  सहनशीलता  नहीं है  कि  आप  थोड़े  दिनों  में  ही  तग  आ  गये हैं  ।

 ग्रालोचना  की  जातीं है  कि  श्रापात  स्थिति  लागू  करते
 समय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने

 परिषद  से  सलाह  क्यों  नहीं  की  ।  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  जनता  सरकार
 संविधान  के

 उपबन्धो ंके  भ्रनुसार  कार्य  कर  रही  है  ।
 प्रधान  श्री

 मोरारजी
 देसाई  पहले  दो  दिन  स्वयं

 सरकार

 की  बागडोर  mar  हाथ  में  ही  थामे  श्रव्य  मंत्रियों  की  नियुक्ति  में
 देर  हो  गई  ।  संविधान  के

 areal
 के  श्रनुसार  तो  मंत्रिपरिषद्  होनी  चाहिए  थी  शौर  यहां  केवल  प्रधान  मंत्नी  ही  मंत्रि-परिषद
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 जर्नादन
 rey

 का कायें  करते  क्या  यह  सब  संविधान के  उपबन्धों  के  विरुद्ध  नहीं है  ?  wa  100  दिनों  में

 सरकार
 ने  कोई  ठोस  कार्य  ट्

 कर  दिखाया है
 ।  अभी  तक  पूरी  सरकार ही  नहीं  बन  पाई है  ।  इसके

 फलस्वरूप  सरकार  के  कार्य  में  बाधा  पड़  है  ।

 सरकार  कहती  रही
 कि

 वह
 दल

 saa  के
 पक्ष

 में  नीं  है
 ।  लेकिन

 दो  दित  पश्चात्‌  ही  गुजरात
 में  दल  बदलुग्रों  को  सहायता  से  वहां  को  बदलਂ  दी  गई  ।  इसके  पश्चात्‌  fag  तर

 फिर
 जम्मू  शौर  काश्मीर में  भी

 सरकार
 को  बदल  दिया

 गया  ।  यह सब
 दो  ही  दिनों  में  हो  गया  ।  जबकि

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  इसके  पक्ष  में  नहीं  हैं  राज्य  में  13  लोक  सभा  के  चार  सदस्यों

 ने  अपना  दल  बदल  लिया ।  लिए  यह  सरकार  ही  जिम्मेवार

 सभापति  महोदय  :  माननीय सदस्य  कल  भाषण  जारी  रख  प  ढंगे  ।

 ह

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND
 RESOLUTIONS

 दूसरा  प्रतिवेदन

 श्री  यादव  दत्त  :
 मै  प्रस्ताव करता  हुं

 यह  सभा  गैर-सरकारी  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  eat

 प्रतिवेदन  13  1977  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 a

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न यह

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  संबंधी  समिति  के
 दसरे

 प्रतिवेदन  जो  13  1977  को  सभा
 में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  Motion  was  adopted

 ————

 संविवान  (aatreart)  faqaa  ( wIsaz  217  का  संशोधन  )
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF

 TICLE  217)

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich)  :  Sir,  I  beg  to  move  for  leave.to  introduce a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India.
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 24  बेरोजगारों  भत्ता
 बा

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  श्र  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर/स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 Ths  Motion  was  adopted.

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  I  introduce  the  Bill,

 अ्रावदयक  वस्तु  )  (erret  का  प्रतिस्थापन
 ESSENTIAL  COMMODITIES  (AMENDMENT)  BILL,  (SUBSTITUTION

 OF  SECTION  10A)

 श्री  कं०  लकप्पा  में  प्रस्ताव  करता हूं  कि  श्रावश्यक  वस्तु

 1955
 का  श्रौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  |

 सभापति  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 झावश्यक  वस्तु  1955  का  alt  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्वापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए

 प्रस्ताव  स्वोकूत  हुश्रा
 The  Motion  was  adopted.

 श्री  क०  लकप्पा  :  ए
 विधेयक  को  करता  हूं

 ts Oe

 ata  भत्ता

 UNEMPLOYMENT  ALLO  WA LN.  NCE  BILL

 क्०
 लकप्पा  (TART)

 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि  देश  में  सभी  बेरोजगार  व्यक्तियों

 को  भत्ते  का  श्रनिवार्य  रूप  से  संदाय  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने
 वाले  विधेयक  को  cei  करने

 की  अ्रनुमति  दी  जाए ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 देश  में  सभी  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  भत्ते  का  afar  रूप  से  संदाय  करने  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  fade  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ॥
 The  Motion  was  adopted.

 शु
 aq
 ग

 sit  क०  लकप्पा :  में  क  को  qeearhrat  करता  हूं  ।
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 Pervention  of  Social  Disabilitizs  Bill
 अ  ह

 Asadha  24,  1899  (Saka)
 ene

 जाति  पद्धति  विधेयक
 CASTE  SYSTEM  (ABOLITION)  BILL

 श्री  कण  लकप्पा
 :

 श्रीमन  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 जाति  पद्धति  के  उत्सादन  का

 और  नामके  पश्चात्‌  जाति  अभिव्यक्त  करने  फर  रोक  लगाने  का  उपबत्ध  करने  वले  विवेयक  को

 स्थापित  करने  की  प्रनमति  दी  जाए  |

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है

 जाति  पद्धति  के  उत्सादन  का  शौर  नाम  के  पश्चात  जाति  अभिव्यक्त  करने  पर  रोक

 लगने  का  उपबन्ध  करनें  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  दी  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु
 ted The  Motion  was  ad:p  कै  दे

 श्री  [: / हूँ ०  लकप्पा
 :  मैं  विधेयक को  पुःर:स्थापित करता  हूं  ।

 गरीबी  उन्मूलन  योजना  विधेयक
 ERADICATION  OF  ‘POVERTY  SCHEME  BILL

 श्री  ष्क््०  लकप्पा  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  देश  से  गरीबी  का  उन्मूलन

 करने  की  योजना  का  उपबन्ध  करने  वाले  दिधेयक  को  पुरर:स्यापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 देश  से  गरीबी  का  उन्मलन  करने  की  योजना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  दी  जाए  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  Motisn  was  adopted

 थी  ष्क्०  लकप्प  में  विधेयक  को पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 ee es  et

 सामाजिक  fa-arcarat ar fraren fadae का  निवारण  विधेयक
 PREVENTION  OF  SOCIAL  DISABILITIES  BILL

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  किसी  समुदाय
 के  सदस्य

 या  सदस्यों  द्वारा  भ्रपने
 ही  समुदाय  के  किसी  सदस्य  या  faxg कन्ही  सदस्यों पर  सामाजिक  निःशुक्तताओं

 के
 अधिरोपण  का  निवारण  करने  के  ऐसे  कार्य  या  कार्यों  के  लिए  शास्तियों  का  ate  ae

 सकत
 frail  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  J  दी  जाय

 ।
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 15  1977  हज  समिति  विधेयक

 सभापति महोदय  प्रशन  यह  है  :

 किसी  समुदाय  के  सदस्य  ar  सदस्यों  द्वारा  wad  ही  समुदाय के  किसी  सदस्य

 या  किन्हीं  सदस्यों  पर  सामाजिक  शान:शुक्तताओं  के  अ्रधिरोपण  का  निवारण

 करने  के  ऐसे  श  या  कार्यों  के  लिए  शास्तियां  का  are  तत्ससक्त

 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाय  12.0

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुभ्रा  ।

 The  Motion  was  adopted.

 डा०  वसंत  कुमारपण्डित  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 संविधान  विधेयक  (wage  51  का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 T  | ५:  BILL

 (AMENDMENT  OF

 श्री  हरि  कामत  :  मैं  भारत  के  संविधान  का  भ्रौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  qe eaTPIT  करने  की  श्रनुमति  चाहता  ८
 ह्  ]

 सभापति  महोदय  wat यह

 भारत  के  संविधान  का  ate  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  श्रतुमति

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  Motion  was  adop  [A e

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee  ee  pace

 हज  समिति  विधेयक

 धारा  7  शौर  8
 का  संशोधन )

 HAJ  COMMITTEE  (AMENDMENT)  BILL
 (AMENDMENT  OF  SECTIONS  7  AND  8)

 श्री  जी०  एम०  बनतवाला  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  हज  समिति  ofafrar

 1959  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय
 :

 प्रशन  यह  है  :

 हज  समिति  afafaan,  1959  का  संशोधन  करने  वाले  .  विधेयक  को  gt

 स्थापित  करने  की  श्रतुमति  दी  जाये  |
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 rature  by  Fcreign  Mis  ions  Juty  15,  1977
 Publication.

 and  Import  (-  Potitical  Lite
 in  India  (Rc

 gulatior)  ह
 salt

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 The  motion  was  adopted.

 श्री  जी०  एस०  बनतवाला  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  श्रायात

 विधेयक

 PUBLICATION  AND  IMPORT  OF  POLITICAL  LITERATURE  BY  FOREIGN
 MISSIONS  IN  INDIA  (REGULATION)  BILL

 सभापति  महोदय  सभा  wa  श्री  समर  गृह  के  विधेयक  पर  आम  विचार  करेगी
 ।

 श्र  समर  गुह  मैंने  समाचारपत्र  कार्यालयों  या

 राजनीतिक  दलों  के  कार्यालयों  क  पुस्तकालयों  में  भारत  में  स्थित  विदेशी  मिशनों  द्वारा  मुद्रित

 तथा  साहित्य  तथा  wey  देशों  आयात  fear  साहित्य  देखा  है  ।

 यह  साहित्य  बड़ी  अर्थात  अमरीका  शर  सोवियत  संघ  का

 ही  है  ।  मुझे  भी  ऐसा  सहित्य  भेजा  जाता  रहा  है  ।  समझ में  नहीं  भ्राता  कि  इस  देश  में इस

 मामंले  में  इतनी  छूट  क्यों  दे  रखी  है  ।  इस  देश  में  इस  प्रकार  विदेशी  प्रचार  का  जो  इतना

 बोल  बाला  इस  के  बारे  में  मैं  ys  इक्ट्ठे  करने  का  प्रयत्न  करता
 रहा

 कल  ही

 माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  मेरे  प्रशन  के  उत्तर  में  उस  प्रचार  साहित्य  के  ares  दिए  हैं  जो

 भारत  में  सोवियत  संघ  श्र  अन्य  देशों  के  दूतावासों  द्वारा  प्रकाशित  wk

 वितरित  किया  जाता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  देश  के  देशभक्त  लोगों  श्रौर  सरकार  का

 इस  बात  की  are  ध्यानਂ  दिलाना  एक  देशभक्ति  go  ज काय  होगा  कि  यदि  इस  तरह  के  प्रचार

 साहित्य  को  हमारे  देश  में  आन  दिया  जाएगा  तो  हमारे  देश  के  राजनीतिक  जीवन  में  एवं

 लोगों  के  दिमागों  में  क्या  प्रभाव  पड़ेगा

 इस  मामले  पर  HST  तरह  विचार  करने  के  बाद  ही  मैंने  यह  विधेयक  पेश  किया

 परन्तु  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  विधेयक  विश्व  के  किसी  देश  के  प्रति  किसी

 दुभावना से  नहीं  लाया  गया  है
 ।

 परन्तु  यह  तो  इस  अ्राशਂ  से  लाया
 गया

 है  कि  भारत
 को

 अपना  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  afer  श्र  राष्ट्रीय  विचारधारा  भ्रक्षुण्ण  बनाए  रखना

 चाहिए  |

 दूसरे  देशों  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  शांतिपूर्ण  तथा  सौहादंपूर्ण  होने  चाहिए  ।  हम  नहीं

 चाहते  कि  व्यापक  रूप  से  जाने  वाले  राजनीतिक  कुप्रचार  हमारी  राजनीतिक

 विचारधारा  पर  प्रभाव  पड़े  त््त  मैं  समझता  हूं  कि  विदेशी  मिशनों  द्वारा  विदेशी

 विशेषकर  राजनीतिक  साहित्य  के  मुद्रण  श्रौर  प्रकाशन  को  नियंत्रित  ak  विनियमित  किया

 जाना  चाहिए  |

 सूचना  att  प्रसारण  मंत्रालय  ने  पूछने  पर  बताया  है  कि  विदेशी  प्रचार  साहित्य  के

 प्रकाशन
 तथा  वितरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  ।  मंत्रालय  ने  यह

 बताने  में  भी  भ्रसमथता  व्यक्त  की  है  कि  श्रमरीकी  सोवियत  संघ  अथवा  अन्य  देशों
 द्वारा  वास्तव  में  कितने  प्रकाशन  प्रकाशित  किए  जा  रहे  हैं  ।  उसका  कहना  है  कि  समाचारपत्र
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 24  1899  )  भारत  fera  चिदेशी  मिशनों  द्वारा

 साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  )

 विधेयक

 पंजीयक  विनियम  sq  पर  at  नहीं  होता  है  ।  जो  भी  जानकारी  प्राप्त  हुई  qe  विदेशी

 farat  द्वारा  से  हमारी  सरकार  को  दी  गई  है  ।  हमें  ae  पता  नहीं  है  कि  विदेशी

 दूतावास  श्र  साहित्य  प्रकाशित  या  वितरित  कर  रहे  हैं  ।

 1972  में  दूतावास  रिपोर्टरਂ  प्रकाशित
 करता

 था  ।  सौभाग्य

 की  बात  है  कि  wa  इसका  प्रकाशत  बन्द  हो  गया

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  समा  को  दी  गयी  जानकारी  का  मैंने  विश्लेषण  किया  है  कि

 श्रमरीकी  दूतावास  पाक्षिक  ate  मासिक  पत्र-पत्रिकाओं  at  10,75,  000

 प्रतियां  प्रकाशित  करता  है  जब  कि  सोवियत  संघ  अमरीका  प्रंप्रेजी  की  तीन
 =  ors

 श्रौर  एक  त्रेमासिक  दि मासिक  पत्निका्यों  wader  लेबर  ota  श्रौर

 mast  रिव्यूਂ  प्रकाशित  करता  है  ।  रूस  के  50  प्रकाशन  हैं  ।  इसके  श्रतिरिक्त

 क य्थ  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  होता है  ।  इसके  संस्करण  11  भारतीय  भाषाग्रों  में  निकलते  हैं  ।

 इन  दैनिक  ZaTCAT Es,  पाशिक  श्रौर  मालिक  पत्र-पत्निकास्ं  में

 faa  या  साहित्यिक  विषयों  पर  सामग्री  नहीं  होता  इनमें  ऐसी  विषय  सामग्री  होती हू  जिनका

 राजनीतिक  प्रचार
 से  गहरा  सम्मन्ध  होता  है  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  अरन्य  देशों  में  भी  बड़े

 पैमाने  पर  ऐसे  साहित्य  के  प्रकाशन  की  श्रनुमति  दी  जाती  है  ।

 यह  सभी  साहित्य  किसी  विशेष  राजनीतिक  दल  के  मुद्राणालयों  में  छपता  है  ।  22.0

 एज  प्रिंटिंग  प्रेप  दिल्‍ली  श्र  fa  श्रौर  तलच्दा  प्रेसਂ  कलकत्ता

 में  सोवियत  रूस  की  पत्र-पत्रिकायें  छपती  हैं  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्या  हमारी  सरकार  इसे

 किसी  तरह  का  राजनीतिक  संरक्षण  waar  वित्तीय  सहायता  समझेगी  जो  किसी  दूतावास  द्वारा

 किसी  विशेष  राजनीतिक  प्रयोजन  के  लिए  किसी  राजनीतिक  दल  को  दी  गयी है  ।  इस  बात

 का  पता  लगाना  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  कि  कोई  दूतावास  लखों  की  संख्या  में  साहित्य

 के  मुद्रण  के  लिए  किन्हीं  विशेष  मुद्रणालयों  को  ही  क्यों  चुनते  हैं  ?

 can  वर्ज  विदेशों  से  लखों  पुस्तकें  और  पत्रिकायें  श्रायात  की  जा  रहीं  हैं  ।  ये

 fait  a  रूप  से  श्रायात  की  जाती  हैं  ये  पुस्तकें  श्रौर  पत्रिकायें  तीन  at  में

 ait  हैं--शिक्षा  उच्चकोटी  की  राजनीतिक  पुस्तकों  तौर  तुच्छ  राजनीतिक  प्रचार

 साहित्य  मुझे  पहले  दो  वर्ग  की  पुस्तकों  के  श्रायात  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।  मुझे  श्रापत्ति

 तीसरे  at  के  साहित्य  के  ग्रायात  पर  ही

 देश  में  ऐसा  साहित्य  भी  परिचालित  किया  जा  रहा  है  ।  जिसमें  देशों  की  श्रालोचना

 की  जाती  है  ।  मैं  ag  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  भारत  में  feet  दुतावस  को  feat  ऐसे

 देश  की  श्रालोचना  करने  का  श्रधिकार  है  जिससे  हमारे  मैव्रीपुण  सम्बन्ध  हों  |  परन्तु  यह  सब

 ai  भी  जारी  है  ।

 मुझे  तो  केवल  सभा  का  ध्यान  श्राकर्षित  करना  श्रौर  पूछना  है  कि  कया  हमारे  देश  में

 यह  विदेशी  प्रचार  चलता  रहना  चाहिए  अबवा  क्या  सरकार  समझती  है  कि  यह  तुच्छ  राजनीतिक
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 Asadha  24,  1899  (Saka) Publication  and  Import  of  Politica.  Literature  by  Foreign  Missions
 in  India  (Regulation)  Bill

 ee

 [at  समर  7]

 प्रचार  झ्भियान  तनिपंत्रित  वितिथमित  किया  जाना  चाहिए  श्रौर  किसी  भी

 वास  को  हमारी  भारतीय  भाषाओं  में  किसी  तरह  का  राजनीतिक  साहित्य  वितरित  करने  की

 पूरी  स्वतंत्रता  होनी  चाहिए ?  क्या  यह  उचित है
 ?  मुझे नहीं  मालूम  कि  क्या

 जापान  या  किसी  wee  देश  में  राजनीतिक  प्रचार  साहित्य  के  मुद्रण  तौर  वितरित  करने

 की
 इजाजत  है  ?  मैं  इस  बात  को  सभा  श्रौर  मंत्री  महोदय  पर  छोड़ता  हूं  कि

 कया  हमारे
 देश  में  तुच्छ  राजनीतिक  प्रचार  की  श्रनुमति  दी  जाए  या  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  वादविवाद

 में
 जक

 भाग  लें  इसके  बाद  मैं  जो  कुछ  कहना  चाहूंगा  वह  इसका  उत्तर  देते  समय  कहूंगा

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा

 भारत  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  के  प्रकाशन  तथा  श्रायांत

 को  विनियमित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  प

 श्री  पी०  के०  देव  )
 :  सभापति  श्राज  जब  कि  समस्त  विश्व  की

 दूरी  कम  हो  रही  राष्ट्रीय  सीमायें  समाप्त  हो  रही  हम

 श्राणविक  तथा  श्र्न्य  पहलुझ्ों  के  सम्बन्ध  में  का  श्रादान-प्रदान  कर  रहे  हैं  झौर  जबकि

 मित्र  श्री  कामत  ने  समूचे  विश्व  लिए  एक  संघीय  सरकार  के  लिए  एक

 विधेयक  पेश  किया  है  तब  मैं  नहीं  समझता  कि  मेरे  मित्र  श्री  समर  qe  को  देश  में  भारी

 मात्रा  में  ऐसे  साहित्य  के  श्रागमन  पर  भंयभीत  होना  क्योंकि  हमारी  सभ्यता  की  जड़ें

 बड़ी  गहरी  ज॑ब  कभी  भी  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  खतरा  पेदा  हम्ना  जब  कभी  भी

 हमारे  देश  पर  विदेशी  श्राक्रमण  gu  तब  हमने  दलगत  भावना  से  हटकर  TH  जुट  होकर

 कार्य  किया  है  ।  शर्त  मेरा  श्री  समर  गृह  से  निवेदन  है  कि  वह  विदेशी  साहित्य  के  देश  में

 वितरित  किए  जाने  के  लिए  भयभीत  न  at

 हमें  चिन्ता  तो  केवल  विदेशी  धन  के  बारे  में  है  जो  चोरी  छिपे  देश  में  लाया  जा  रहा

 है  ate जो  राजनीतिक  दलों  सहित  विभिन्न  स्रोतों  से  आता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  एक

 सुझाव  है  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  का  सोसाइटी  पंजीकरण  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकरण

 fear  जाए  ate  वे  वार्षिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करें  जिन्हें  प्रकाशित  किया  जाए  ।  इससे  समूचा

 राजनीतिक  भ्रष्टाचार  समाचार  हो  जाएगा  ।  साथ  ही  साथ  चुनावों  के  समय  विदेशी  सहायता

 के  सभी  स्रोत  भी  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  ्र्त  गृह  मंत्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  वह

 इस  मामले  पर  विचार  करें  ।

 tt
 agra

 रवि
 :  मैं

 श्री  समर  गुह के  इस  विधेयक  को  पेश  करने

 के  उद्देश्य  के  बारे  में  ईमानदारी  पर  सन्देह  न  करते  हुए  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 इस  प्रकार के  साहित्य के  प्रकाशन  से  देश  की  राजनीतिक  श्रौर  श्रान्तरिक  राजनैतिक  मामलों

 का  उल्लंघन कसे  होता  है  इसमें  जरा भी  शक  नहीं  होना  चाहिए  कि  यदि  कोई  wer

 देश  श्रथवा  उसका  दूतावास  हमारे  श्रान्तरिक  मामलों  या  राजनैतिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने
 का  प्रयास  करेगा  तो  यह  पूरी  सभा  उसका  विरोध  करेगीं  ।  यह  देश  की  सर्वप्रभुत्वसम्पन्नता

 मामला है  तथा  देश
 की  प्रतिष्ठा

 का  प्रश्न है  हम  किसी  भी  देश को  राजनीतिक

 मामलों  हस्तक्षेप  करने  की  श्रनुमति  नहीं  दे  सकते
 ।

 पर  श्री  गृह  का  सारा  भाषण  राजनीतिक
 विचारघारा के  ae -fad  मंडराता  रहा  है  |

 (zag)
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 15  1977  भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साद्ित्य

 का  प्रकाशन  अ्ायात  विधेयक

 ग्राज व का  विश्व  एक  इकाई  है  श्रौर  किसी  को  भी  दूसर  देश  की  राजनीतिक  विचारधारा  HT

 प्रकाशित  करने  से  रोका  नहीं  जा  सकता  हम  माप्रो-स्से-तुंग  किम-इल-सुंग  श्रौर  अन्य

 राजनीतिक  विवारकों  श्रौर  दार्शनिकों  की  विचारधारा  के  प्रकाशन  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगा  सकते  ।

 ग्राज  की  श्रन्तरराष्ट्रीय  राजनीति  सभी  के  लिए  एक  चिनता  का  विषय  बनी  हुई

 मझे  जो  राजनीतिक  साहित्य  मिलता  है  उसमें  सोवियत  संघ  ate  श्रन्य  देशों  के  विचार  होते

 हैं  उदाहरणाधे  अमरीकी  दूतावास  द्वारा  प्रकाशित  की  जाने  वाली  पत्रिका  स्पेन  एक  बहुत

 ही  बढ़िया  प्रकाशन  है  जिसमें  राजनीति के  श्रलावा  इंजीनियरी  mic  कृषि  के  बारे  में  भी  मल्यवान

 समग्री  उपलब्ध  होती  है  ।  इसी  प्रकार  इन  प्रकाशनों  से  हमें  काटर  जेसे  व्यक्तियों  के  भाषण

 पढ़ने  को  मिलते  हैं  जिनमें  देश  a  fata  तथा  श्रन्तरराष्ट्रीय  मामलों  का  विश्लेषण  होता  है  |

 हम  उन  विचारो ंसे  सहमत  हों  या  न  at  पर  उनसे  हमें  लाभ  अवश्य  होता  है  ।

 पश्चिमी  देशों  के  जन  प्रचार  साधनों  से  जो  जानकारी  मिलती है  वह  साम्भाज्यबादी  विचारधारा

 से  प्रभावित  होती  है  ।  उसमें  उपनिवेशों  अवाज  बुलन्द  नहीं  की  जाती  ।  उसे  दबाया

 जाता है  इसकी  सही  जानकारी  हमें  अन्य  wea  देशों  से  प्रकाशित  सामग्री  से  मिल

 प्रकार  की  सामग्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने से  देश
 की  जनता  श्रौर  देश  की सकती  है  ।

 राजनीति  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |  परमाण  हथियारों  या  परमाण  ऊर्जा के  बारे में  सोवियत  रूस  या

 अरन्य  देश के  क्या  विचार हैं  यह  जानना  हमारा  अधिकार  है  ।  इस  प्रकाशन  को  बन्द  करने

 का  अरथ  होगा  श्रन्तरराष्ट्रीय  राजनीति  से  श्रनभिज्ञ  रहना  मैं  इसका  समथन नहीं  करूंगा  |

 विश्व  के  किसी  भी  लोकतंत्र में  इस  प्रकार के  प्रकाशन  पर  प्रतिबन्ध  नहीं है  ।  श्री

 गह  यह  समझेंगे  कि  इंगलेंड में  इस  तरह  की  सामग्री  का  न  केवल  प्रकाशन  होता  अपि तु

 भारतीयों को  ary  अधिकारों  की  रक्षा हेतु  वरां  प्रदर्शन  भी  करने  दिये  जाते हैं

 विभिन्न  समाचारपतों  आदि  को  दिये  जाने  वाले  धन  की  बात  भी  मैं  करूंगा ।  देश

 में  कई  निधियां हैं  ate  अनेक  संगठन  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  कहा  गया है  किः  विश्वबंक ने  रुपये

 का  अवमूल्यन  करने  हेतु  भारत  को  उकसाया  यह  सच  है  ।  अमरीकी  एजेंट  भारत

 में  दो  at  तक  रहा  झर  उसने  कई  राजनीतिक  नेताओं  को  प्रभावित  किया  ।  वास्तव  में

 रुपये  का  अ्रावमल्यन  करना  गलत  था  स्पष्ट इस  प्रकार  का  प्रभाव  हानिकारक  होता है  |
 है  कि  इससे  भारत  की  श्रथंव्यवस्था  काफी  नुकसान  हा  |  इसी  प्रकार  भारत  में

 stra  स्थिति  लाग  fea  जाने  मे ंभी  विश्व  बैक  का  हाथ  था ।  पी  श्रौर  फोड

 फाउन्डेशन  जैसी  संस्थाग्रों  ने
 भारतीय  कृषि  व्यवस्था  को  तहस-नहस  कर  श्राज  भी

 स  खाते में  2,000  करोड़  की  भारी  राशि  दूतावास के  पास  पड़ी है  पता

 चला है  कि  इस  में  से  10  करोड़  रुपया  निकाल  लिया  गया  है  ।  पर  हम  यह  नहीं  पुछ

 सकते  कि  यह  धनराशि  कसे  खर्च  की  गई  माननीय  गृह  मंत्री को  इस  बारे  में  पुरी  जांच

 करनी  चाहिए  साथ  ही  सरकार  को  श्रमरीका  द्वारा  जाने  वाली  चालों  से  भी

 सावधान  रहना  चाहिए  |

 sTrawe  न्या  समर  गठ
 ग  श  का  गर-सरकारी  विधेयक Blo  पो०  जी०  मावल

 eae
 लंकर  (Tre धीनगर )

 राजतोतिक  समर  यात्रा  की  शर  जनता  का  ध्यान  श्राकषित  करने  के  लिए  लाया  गया  प्रतीत
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 पी
 ०

 जी०

 होता  है  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  न  केवल  भारत  में  भ्रपितु  समस्त  लोकतांत्रिक  देशों

 में  अनेकों  विदेशी  मिशनों  द्वारा  व्यापक  रूप  से  राजनीतिक  प्रचार  किया  ate  सभी

 लोकतंत्र  देश  इस  विषय  से  चिन्तित  है ं।  इस  सम्बन्ध  में  हमारे  सामने  कुछ  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 पैदा  होते  हैं  ।  इस  तरह  का  प्रतिबन्ध  लगा  कर  क्या  हम  ज्ञान  के  सभी  दरवाजों  को  बन्द

 करना  चाहते  हैं  ?  क्या  देश  में  कुछ  सोचा-विचारा  ar  लिखा-पढ़ा  जाता  वही  हमारे

 लिए  पर्याप्त है  azar  समस्त  विश्व  से  प्राप्त  होने  वाले  ज्ञान से  हम  लाभ  उठाना  हैं
 ?

 श्रारम्भ  से  ही  हम  बड़े  विश्वास  ait  साहस  से  यह  कहते  at  wee  कि  हम  सारे  विश्व

 के  विचारों  को  ग्रहण  करेंगे  लेकिन  हम  उन  विचारों या  उनमे ंसे  किन्हीं  विचारों का  झ्रावश्यक

 रूप से  भ्रतुसरण  नहीं  करेंगे  हमारे  अ्रपने  श्रपनी  परिस्थितियां  श्रौर  अरपना  वातावरण

 ही  हमारा  मागंदशन  करेंगे  यदि  यह  ठीक  है  विदेशी  मिशनों  द्वारा  मुद्रित-प्रकाशित  की

 जाने  वाली  सामग्री
 के

 बारे
 में  श्री  समर  गुह  को  इतनी  चिन्ता  करने  जरूरत

 नहीं

 ara  हम  प्रौद्योगिकी  श्रौर  विज्ञान के  युग  में  जी  wei  विज्ञान  झाज  काफी  ari

 बढ़  चुका है
 |  जानकारियों  ,  विचारों  atc  अनुसंधानों  का  निर्बाध  श्रादान-प्रदान  हो  रहा

 एसी  श्रवस्था में  किसी  देश  विशेष  से  भारी  मात्रा  में  प्राप्त  होने  वाले  साहित्य  पर  केवल

 यह  सोच  कर  कि  age  साहित्य  खतरनाक  सिद्ध  प्रतिबन्ध  लगाना  उचित  नहीं है

 हमें इस  प्रकार  के  प्रभावों से  नहीं  डरना क्या  हमारा देश  परिपक्व  ate  ग्रनुभवी  नहीं है  ?

 चाहिए  ।  लगता है  कि  प्रो०  ्य  सस्ते  राजनीतिक  साहित्य के  माध्यम  से  होने  वाले  कुप्रचार

 से  चिन्तित  aa  साहित्य  से  उनका  श्रभिप्राय  शायद  उस  साहित्य से  है  जो  सस्ते  दामों

 पर  मिलता हैं  at  जिसके  माध्यम  से  घटिया  किस्म  का  प्रचार  किया  जाता है  हमें

 ्रपने  faa  से  इस  बात  का  ज्ञान  होना  चाहिए  fe  क्या  हमारे  लिए  झ्रह्ति  कर  है  ak

 क्या  ferret  |

 हमें  बेकार  की  बातों में  न  पड़  कर  केवल  उन्हीं  बातों का  शभ्रनुकरण  करना  चाहिए

 जिनसे  हमें  कुछ  लाभ  हो ।

 विधेयक में  भ्रनेक  प्रक्रियाद्रों  का  सुझाव  दिया  गया  है  जैसे  मुद्रणालयों  का  रजस्ट्रीकरण

 करना  श्रौर  सरकार  की  पूर्वानुमति  प्राप्त  afer  ये  तरीके  तानाशाही  के  परिचायक

 हैं  |  ईश्वर  का  धन्यवाद है  कि  हमें  प्रभी  हाल  ही  में  इन  तानाशाही  प्रवृत्तियों से  मुक्ति  मिली

 है  श्र  श्रब  सरकार  को  इस  प्रकार  की  शक्तियां  नहीं  दीं  जानी  चाहिएं  ।  यदि

 पालिका  को  विदेशी  मिशनों के  सम्बन्ध में  एक  बार  ऐसा  विशेषाधिकार  दे  दिया  जाय  तो  इस

 बात  की  कोई  गारण्टी  नहीं  वह  इस  अधिकार  हमारे  विरुद्ध  उपयोग  नहीं  करेगी

 अतः  इस  विषय  में  हमें  सावधानीपूर्वक  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 हमने  लोकतंत्रीय  समाज  को  श्रपनाया है  इसके  साथ  ही  हमने  एक  खुले  समाज
 के

 जोखिमों  ate  चुनौतियों  को  भी  भ्ंगीकृत  किया  देश  में  चाहे  किसी  किस्म का
 भ्रान्तरिक  अथवा  ara  राजनीतिक  प्रचार  क्यों  न  हो  श्रौर  कितनी  ही  एजेंसियां  इस  कार्य
 में  रत  क्यों न  हों  हम  परिपक्व  विचारों  वाले  व्यक्तियों के  सहयोग  से  ऐसा  जनमत  तैयार  कर
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 24  1899  भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक
 ्य

 साहित्य का  प्रकाशन  तथा  अरयात  द
 ः aa  यमन

 विधेयक

 सकते  जिन  पर  इस  प्रकार  के  प्रभारों  का  कोई  असर  नहीं  होगा  ।  इस  समस्या

 का  हल  विदेशी  मिशनों  के  प्रचार  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  नहीं  है  ।  हमें  श्रपनी  जनता  को

 शिक्षित  करना  होंगा  ताकि  वे  श्रपना  भला-बुरा  पहचान  सकें  ।

 विश्व  के  किसी  भी  देश से  यदि  हमें  qtae  और  पत्निकाएं  मुफ्त  ax  निर्वाध  रूप  से

 इन  पत्निकात्ों  के  माध्यम  से मिलती  हैं  तो  उसके  लिए  कानून  बनाने  की  कया  जरूरत  है  |

 विचारों  जो  होता  है  वह  भी  महत्वपूर्ण है  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  ज्ञान

 के  दरवाजे खुले  सुनो  मनकी  ।

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Bahraich)  :  Mr.  Rhairman,  Sir,  I  have  gone  through
 the  Bill  of  Shri  Samar  Guha.  Shri  Mavlankar  has  expressed  his  views.  I  think  he  has
 not  understood  the  spirit  of  the  Bill.

 सोनूसिहू  पाटिल  पोठासीन  हुए  |]
 [SHRI  SONU  SINGH  PATIL  in  the  Chair]

 The  purpose  of  the  Bill  is  that  Government  should  exercise  control  on  the  foriegn  aid
 that  is  flowing  into  this  country  in  the  form  of  political  literature.  It  does  not  intend  to

 impose  any  restrictions  on  the  freedom  of  thought.  The  only  intention  is  to  restrict  the
 foreign  economic  aid  to  specific  political  parties  in  the  country.

 It  is  well  known  that  the  two  great  powers  have  been  manipulating  to  set  up  a  Govern-
 ment  of  their  own  ideology  in  this  country.  Their  main  object  is  to  bring  in  a  tranforma-
 tion  in  social,  political  and  economic  structure  of  this  country  and  to  sct  up  a  Government  of
 their  ideology.  Crores  of  rupees  are  coming  to  this  country  openly  and  secretly.  Youths
 are  being  offered  scholarships  and  are  being  brain  washed.  The  journals  and  literature  are
 an  instrument  to  propagate  their  views.  Though  we  have  no  objection  to  this.  But  this  is
 a  means  to  some  other  end.  They  may  not  have  freedom  of  speech  and  expression  in  their

 own  country  but  are  misusing  the  freedom  here.  The  question  is  as  to  where  the  money
 earned  by  this  literature  goes  and  to  whom  the  payment  is  made  for  the  publication  of  these

 journals
 श्र  This  entire  money  goes  to  the  parties  supporting  them.  Commission  is  being

 given  on  the  name  of  agencies.  Presses,  are  being  installed  free  of  cost.  Therefore  this  whole
 thing  should  be  controlled.  It  is  a  great  danger  to  our  country.  Government  have  to  think
 seriously  over  the  question  as  to  whether  the  attitude  and  ideas  that  are  against  the  creed  of
 non-violence  or  preaches  violent  methods.  There  are  people  here  who  think  of  Moscow
 and  Peking.  They  believe  that  power  comes  from  the  barrel  of  the  gun.  Therefore  nobody
 would  tolrate  that  democracy  be  destroyed  in  this  country.  The  literature  which  is  against
 our  ideologies  should  not  be  allowed  to  enter  the  country.  Our  countrymen  were  extremely
 poor  and  politically  immature  and,  therefore,  the  Government  should  be  very  vigilant  to  see
 that  such  kind  of  literature  as  preached  violence  and  anarchism  is  not  circulated  among  our

 countrymen.  Naxalites  are  one  of  the  examples.  They  do  not  believe  in  democracy  and  are
 insterested  in  violence.  Such  people  should  be  प्  jails.  If  the  foreign  aid  to  the  political
 parties  is  not  checked  it  will  be  dangerous  for  this  country,  Many  political  leaders  are  on  the

 pay  roll  of  these  countries  and  these  people  are  working  for  revolution  from  within.

 It  is  true  that  Government  have  enacted  some  legislation  to  deal  with  such  kind  of  situa-
 tion  but  it  appears  that  Government  are  too  slack  in  implementing  it  in  actual  practice.  Govern-
 ment  should,  therefore,  enforce  these  laws  more  stringently  to  check  the  in  flow  of  foreign  money
 in  this  country.

 Guha Dr.  Ramji  Singh  (Bhagalpur)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  the  Bill  brought  by  Prof.
 is  an  indication  of  the  freedom  in  this  country.  But  we  will  have  to  go  into  its  background.
 It  is  well  known  that  foreign  powers  have  interfered  with  our  internal  politics.  Soviet  news

 agencies  like  Tass  and  others  have  condemned  the  J.P.’s  movement,  supported  the  emergency
 be  the  result  if  such and  appreciated  the  20-point  programme.  What  would,  therefore,
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 [Dr.  Ramji  Singh]
 a  literature  is  allowed  to  be  distributed  in  this  country.  There  is  no  dearth  of  people
 in  this  country  who  have  extra-territorial  allegiance.  Naxalites  are  among  such  people.  _  They
 are  the  followers  of  China.  A  net  work  of  foreign  intelligence  agencies  has  been  operating

 ह है॥ है  our  country.

 It  has  been  stated  that  we  should  not  be  afraid  because  our  democracy  is  not  so  immature.
 But  it  must  be  realised  that  the  majority  of  people  in  the  country  are  uneducated  and  very
 much  amenable  to  propaganda.  We  still  face  danger  from  China  and ut  therefore,  we  have
 to  be  vigilant.

 Today  there  is  a  world-wide  brotherhood  movement.  There  are  talks  of  world
 mission,  [slam  and  Christianity.  But  we  have  clearly  announced  that  we  will  not  allow  any
 propaganda  against  any  country  in  our  soil,  There  is  no  objection to  the  circulation  of  such
 literature  as  gave  information  and  knowledge  about  sputnik,  but  we  would  certainly  protest
 azainst  that  kind  ण  literature  which  meddled  into  our  internal  affairs.  Government  should
 take  a  serious  view  of  this  matter  and  lay  down  guidelines  or  norms  for  accepting  or  rejecting
 foreign  literature.

 We  have  nationalised  our  export  trade.  We  can  also  nationalise  the  foreign  literature
 that  is  coming  to  our  country  for  circulation.  A  serious  thought  has  to  be  given  to  this
 matter.  Government  should  examine  as  to  what  kind  of  restrictions  can  be  imposed  on  the
 circulation  of  such  literature.  Government  should  stop  the  conspiracy  of  foreign  powers  that
 have  bzen  going  on  for  the  last  five  years  to  change  the  political  system  in  the  country.

 Shrimati  Ahilya  P.  Rangnekar  (Bombay  North-Central)  :  Ihave  listened  to  Hon’ble
 Shri  Guha  and  the  other  Members.  They  have  suggested  that  a  ban  on  the  import  of
 political  literature  from  any  country  ouside  India  regardless  of  the  fact  whether  that  country
 is  socialist  or  democratic.  But  in  his  speech  the  moves  laid  main  emphasis  on  the  literature
 of  Communist  countries  alone.  Provision  has  been  made  in  the  Bill  for  fine  and  impri-
 sonments.  These  measures  will  not  do  good.  I  feel  if  at  all  there  is  any  danger,  it  is  from
 the  C.I.A.  agents.  Bangla  Desh  War  is  the  clear  example.  What  role  was  played  by  America.

 If  Government  is  convinced  that  certain  political  parties  received  foreign  money,  legal
 action  can  be  taken  against  that  party.  This  Bill  will  not  be  of  much  help  in  this  regard.

 We  should  not  punish  pcople  for  differences  in  political  ideology  unless  it  is  connected
 with  violence.  We  have  seen  in  our  own  country  how  things  took  shape  and  what  treatment
 was  meted  out  to  those  who  differed  in  political  ideology.

 If  this  Bill  is  passed  all  the  books  written  by  Karl  Marx  and  Lenin  will  be  banned.  We
 have  accepted  socialism  in  this  country.  We  should  not  put  a  check  on  the  communication
 of  ideas  from  one  country  to  the  other  through  books.

 In  fact  the  culture  and  the  ideas  of  our  country  are  harmed  by  foreign  agencies  like
 C.I.A.  It  has  been  proved  that  they  bribe  the  officials  of  this  country  and  indulge  in  anti-
 national  activities  of  nefarious  character.  We The  restrictions  would  not  do  any  good,
 are  quite  competent  to  resist  such  activities.

 श्री  एुम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  यह  इस  सभा  का  अनादर  होगा  यदि  हम

 इसके  सभी  खण्डों  को  पिछली  हाल  की  घटनाओं  के  सन्दर्भ में  स्वीकृत  ac  मैं  समझता  हुं  कि

 एक  अधिनियम  इस  बारे  में  है  श्र  मेरा  यह  विश्वास  था  कि  सरकार  इसका  निरसन  करेगी

 किन्तु  श्री  समर  गृह  का  fears  श्राया है  ।  मुझे  चीन  के  एक  बादशाह  की  याद  अ्रातीं है  जिसने  कहा

 कन्फ्पूशस  की  सभी  रचनाओं  को  नष्ट  किया  जाये  शौर  वे  समाप्त  की  गई  वह  बादशाह
 प्रसन्न  हुए  किन्तु  माउत्से  तुंग  को  भी  कन्फयूशस  की  विचारधारा  का  सामना  करना  पड़ा

 े
 समर  मैं  इस  विधेयक  को  इस  कारण  लाया  हूं

 मेरी  इस  देश वि  ि  क  प्रति

 facst
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 24  1899  भारत  स्थित  विदेशी  fanart  द्वारा  राजनीतिक

 साहि  य  का  प्रकाशन तथा  ara

 विधेयक
 een

 डा०  स्वामी  :  श्रापके  लिए  यह  समझना  कठिन  है

 {
 o~

 श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  :  हमें  किसी की  निष्ठा  पर  सन्देह  नहीं  करना
 च  पह  न

 हम  इस  देश  के  प्रति  निष्ठ  हैं  ate  हमारी  यह  निष्ठा  सदा  बनी  रहेगी  ।

 इसका  wa  यह  नहीं  है  कि  हम  ऐसी  विचारधारा  में  विश्वास
 न

 रखे  जोकि  Weaci-

 sata  विचारधारा  समाजवाद  किसी  एक  देश  के  लिये  नहीं  यद्यपि  यह  एक  तथ्य  है

 कि  रुस
 ने

 सबसे  समाजवाद  को  श्रपनाया इसी
 देश  ने  सबसे  पहले  मार्कस

 ar  लेनिन  की  तकनीक  को  श्रपनाया  ।  मां  सवाद
 सामाजिक  विकास  का  विज्ञान  है  श्राप

 इसे  पसन्द  करें  अथवा  न  करें  श्राप  इससे  बच  नहीं  सकते  ।  श्राज  देश  को  अनेक  Acar

 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  किन्तु  सबसे  बड़ी  समस्पा  है  कि  अराज  हमारे  देश  की

 व्यवस्था  पर  का  नियन्त्रण

 श्री  समर  इसमेंसे  रूस  का  साम्राज्यवाद  भी  शामिल

 ait  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर
 :

 यह  रूस  का  सामाज्यवाद  है  या  देश  के  विकास
 के  लिये  रूस  की  सहायता  इस  बात  को  इस  देश  में  सभी  जानते  यद्यपि  सभी  wag

 उपनिवेश  स्वतन्त्र  हो  गये  हैँ  किन्तु  फिर  भी  साम्राज्यवादी  देश  सभी  देशों  की

 पर  अरपना  झ्राधिपत्य  जमाने  का  प्रयत्न  कर  रहे

 sit  समर  Te  मेरे  विधेयक  का  उदेश्य  प्रचार  साहित्य  के  प्रकाशन  तक  सीमित

 श्रगर  ग्रथे-व्यवस्था  ae  के  प्रश्न  उठाये
 गये

 तो  मैं  उनका  उत्तर  कसे  दे  ?

 श्री  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर
 :  जब  श्राप  रूस  के  साहित्य  से  हानि  का  उत्लेख  करते

 हैं  तो  अप  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  कौन  से  उद्देश्य  की  पूति  करना  चाहते  हैं  ?
 अगर

 इस  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  इस  देश  के  बद्धिजीवियों  के  झ्धिकारों  पर

 फिर  उन्होंने कुठाराघात  होगा  एक  प्रजातन्त्र  देश  में  इस  प्रकार  का  साहित्य  होना  चाहिये

 दल  का  नाम  लिये  बिना  दोषारोपण  किया  है  कि  हम  रूस  द्वारा  दिये  गये  धन  पर  निभंर
 ford  बैक  ने  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  नियम  am  किये  भारत  सरकार  इन  लोगों  के

 व्यापारी  लेखे  देख  कर  पता  लगा  सकती  श्राप  लोगों
 को

 दूसरों  पर  कीचड़  नहीं
 उछालना

 श्रगर  श्राप  इस  प्रकार  का
 विवाद  उठाना  चाहते  उसे  सदन  से  बाहर  उठाया  सकंता

 है  इसके  लिये  सदन  का  समय  व्यर्थ  करने  की
 क्या  श्रावश्यकता है  ।  यह  एक  घणित  विधेयक है

 श्रौर  इसे  अ्रस्बीकार  fear  चाहिये

 श्री  कठ  लकप्पा  यह  दुर्भाग्य की  बात  है  कि  देश  के
 राजनीति

 क्षेत्र
 में

 प्रादेशिक  संकीणंता  ate  जातिवाद  नासूर  बना  हम्ना  केवल  राजवीतिक  स्वतन्त्रता  का

 कोई  लाभ  नहीं  क्या  हमें  प्राथिक  स्वतन्त्रता  हासिल  नहीं  करनी  हमें  किसी

 बाहरी  एजेन्सी को  श्राधिक  स्वतन्त्रता
 का  हनन  नहीं  करने  देना  चाहिये ।  at  भी  हमें
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 ee  es

 [at के०

 देश  की  जनता  को  अ्राधिक  afer  से  मुक्त  कराना  है  क्योंकि  हमारी  अरथे-व्यवस्था  पर  अ्रभी

 भी  बहु-राष्ट्रीय  देशों  का  अधिपत्य  हमें  सामाजिक  परिवर्तनों  को  तथा  इस  देश  के

 भीतर  ait  विश्व  में  हो  रहे  झ्ाधिक  परिवतंनों  समझना  होगा  ।  हमें  इस  बात  की  पहचान

 होनी  चाहिये  कि  कौन  हमारा  मित्र है  ate  कौन
 हमारा  शत्रु  उदाहरण  के  लिये  सरकार

 हिन्द  महासागर  में  बनाए  जाने  वाले  नौसैनिक  अड्ड ्य  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  |
 यदि  किसी  देश  की  भ्रर्थ-व्यवस्था  हमारे  देश  में  गरीबी  का  वातावरण  उत्पन्न  करती  है  तो

 क्या  हमें  नज  लोगों  को  मुक्त  नहीं  कराना  चाहिये  अरर  राष्ट्र  को  उस  देश  के  चंगुल से

 छुटकारा  नहीं  दिलाना  चाहिये  ।  हमें  wot  देश  को  उन  देशों  की  दासता  से  मुक्ति

 दिलानी  होगी  ।  यह  खेद  की  बात है  कि  ae  विधेयक  निर्धारित  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  में  atae

 सहायक  नहीं  हो  सकेगा

 सभापति  महोदय  :  गृह  मन्त्री  महोदय

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय
 मुझे  बोलने  के  लिये  पांच

 मिनट  का  समय  दिया  जाये

 सभापति  महोदय :  मझ  खेद  मन्त्री  महोदय  ने  इस  पर  बोलना  है  ।  श्रौर श्री श्री  समर

 | झ  थको  भी  कुछ  समय  देना  ग्र्त  मुझे  खेद  ष

 श्री  समर  सभा  प्रभु  सत्ता  सम्पन्न  है  अगर  यह  चाहे तो  बढ़ाई
 जा  सकती

 सभापति  महोदय
 :

 इसके  बारे  में  बाद  में  देखा  गृह  मन्त्री  महोदय
 |

 ‘fhe  Home  Minister  (Shri  Charan  Singh}  :  Mr.  Chairman  Sir,  the  subject  of  the  Bill
 has  been  discussed  thoroughly.  Cogent  and  strong  arguments  have  been  advanced  by  the
 members  from  both  sides,  but  I  still  consider  that  there  is  no  need  for  accepting  the  Bill.  The
 first  thing  is  that  it  has  been  said  that  the  political  literature  should  not  be  allowed  to  be  distribut-
 edon  such  a  large  scale  and  free  of  cost.  But  what  is  political  literature.  It  is  very  difficult  even
 to  define  the  word  It  can  include  the  cultural  and  educational  material  also.  More-
 over  if  you  compose  restrictions  in  this  regard,  the  other  countries  will  also  have  the  right  to
 impose  restrictions  on  the  distribution  of  our  literature  there.  For  example,  a  magazine  ‘India’
 is  being  published  in  Soviet  Russia  and  is  distributed  in  thousands  there.  There  is  a  centre  in
 Wasbuugton  also,

 T  is  Bill  is  not  required  in  view  of  the  guidelines  issued  by  the  Ministry  of  External  Affairs
 and  sent  to  the  foreign  missions.  So  the  literature  is  being  distributed  according  to  those  guide-li
 lines,  Jf  any  member  draws  our  attention  to  any  specific  case  of  violation  of  these  guidelines,
 we  will  definitely  take  action  against  it.  We  can  regulate  the  distribution  of  such  literature  in
 accordance  with  the  customs  Act.  Shri  Samar  Guha  and  some  other  friends  have  said  that  such
 literature  is  distributed  free  of  cost.  This  literature  is  not  sold  free  of  cost,  the  earnings  from  the
 proceeds  are  given  to  the  political  parties.  He  himself  has  also  said  that  there  is  a  Foreign
 Contribution  and  Regulation  Act  in  this  regard.  Perhaps  it  was  enacted  last  year.  Section  4
 of  the  Act  says—

 काई  भी  राजनीतिक  दल  विदेशी  धन  स्वीकार  नहीं . कर कर  सकता  ।  राजनीतिक
 3

 दलों  द्वारा  विदेशी  धन  स्वीकार  करना  दण्डनीय  श्रपराध  |

 S  vi  Samar  Guha:  It  does  not  cover  it.
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 24  1  899  शारत  स्थित  fates  मिशनों  द्वारा  saa

 का  प्रकाशन  तथा  ana  )

 विधेयक

 नान  ण  का  अ  आ

 Shri  Charan  Singh  :  think  it  is  covered.  If  any  political  party  accepts  foreign  money
 क  #  के 11  any  way

 Shri  Samar  Guha  It  comes  through  Embassies  in  India,  not  through  foreign  countries,

 Shri  Charan  Singh  है ह  it  does  not  come  through  foreign  countries,  this  can  be  covered  by
 the  two  existeng  Acts  in  this  regard.  There  is  no  need  for  the  third.

 An  honourable  friend  has  pointed  out  that  if  the  clauses  6  and  7  of  the  Bill  are  enacted,  the
 dominance  of  bureaucracy  will  increase  in  this  regard.  I  do  not  mean  any  disrespect  for  bureau-
 cracy,  think  that  no  Government  can  run  without  the  help  of  bureaucracy.  The  more  welfare
 schemes  are  entrusted  to  it,  the  more  it  will  be  dominant  and  our  aim  to  create  an  open  society
 will  not  be  achieved.  It  will  even  encroach  upon  the  fundamental  right  of  equality  enshrined
 ou  the  Constitution.

 A  friend  has  quoted  Mahatma  Gandhi  that  he  used  to  say  that  he  keeps  all  the  windows  of
 his  house  open  to  allow  fresh  air  from  all  sides.  He  also  said  that  he  loves  his  ideals.  I  do  not
 want  to  close  my  mind  from  the  knowledge  of  others.  With  the  words,  I  want  to  request  the
 honourable  Member  to  withdraw  his  Bill.

 श्री  समर  गुह  :
 सभापति  इतने  बड़े  पैमाने  पर  राजनीतिक  साहित्य  लाया

 जा  रहा  रूस  में  मासंक्वाद  की  श्रालोचनात्मक  समीक्षा  सम्बन्धी  साहित्य  इस  पैमाने
 पर  बांटा  जाये  तो  क्या  होता ?  wae  इस  पैमाने  पर  गांधीवादी  जैसे

 श्रहिसा  श्रादि  का  मासंवादी  श्रहिसा  के  fara  की  तुलना  में  प्रचार  किया  जाये  तो  क्या

 होगा ?
 श्रगर  हमारा  दूतावास  रूसी  क्रान्ति  पर  ट्रोटरकी  की  पुस्तक  छाप  दे  तो  बया  होगा

 ?

 मैं  सोचता  हूं  कि  श्रगर  ऐसा  हो  जाये
 तो

 क्या  होगा
 ?

 प्रश्न  यह  है  कि  हमें  प्रजातान्त्रिक

 मूल्यों  का  सामना  करना  चाहिये  ।

 प्रापात  काल  के  दौरान  रेडियो  मास्को  att  यहां  से  प्रकाशित  रूसी  प्रचार  साहित्य
 द्वारा  इंदिरा  गांधी  के  बीस  सूनी  कार्यक्रम  की  प्रशंसा  की  जाती  रही  ate  श्राप  की  पार्टी  तथा

 पार्टी  को  गालियां  दी  जाती  रहीं  ।  क्या  यह  हमारे  देश  की  श्रान्तरिक  राजनीति  में

 हस्तक्षप  नहीं  हम  किसी  भी  चाह  वह  कला  या  राजनीति-दर्शन  या

 नयी  विचारधाराओं  के  बारे
 में  विरुद्ध  नहीं ९  परन्तु  इस  प्रकार  के  सस्ते  साहित्य  को  पसन्द

 मान्यताशओं  का  विरोधी  ऐसे  विदेशी  साहित्य  के  प्रति  हम  उदारता  का  रुख

 नहीं  श्रपना  सकते
 ।

 इस  समस्या  के  प्रति  हमें  दूरदृष्टि  से  देखना  है
 कि

 कोई  कठिन  क्षण
 at

 पर  wa  विदेशी  प्रचार  की  भूमिका  कया  होगी  ।  इसीलिए  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।

 मैंने  इस  सदन  में  विदेशी  साहित्य  के  बारे  में  कई  बार  प्रश्न  किये  थे  कि  क्या  इस

 विदेशी  साहित्य  द्वारा  हमारे  आ्रान्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  किया  जाता  है  ate  हमारे  देश

 का  सहारा  लेकर  श्रन्य  मित्र  देशों
 की

 श्रालोचना  की  जाती  परन्तु  श्री  UAT b)  ने  उसका

 यही  उत्तर  दिया  कि  उन्होंने  विदेशी  दूतावासों को  ऐसा  न
 करने  के  लिए  कई  बार  कहा

 तो  है  लेकिन  इसके  लिए  उन  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकते  ।  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  यह

 दलील  देता  रहा  है  कि  विदेशी  दूतावासों  को  शझ्रपने-्रपने  समाचार  पत्र  रजिस्ट्रीक रण

 श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  रजिस्ट्रीकृत  कराने  के  लिए  नहीं  कहा  जा  wa:  हमें  यह
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 ulation)

 Bill

 _  [  श्री  समर  गुह  ]

 जानना  कठिन  है  fe  वे  कितने  प्रकाशन  किस  प्रकार  के  निकालते हैं  ate  उन  पर  कितना

 धन  व्यय  होता  मैंने  तपन  इस  विधेयक  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  प्रकाशित  सभी  साहित्य

 को  रजिश्टर  कराने  की  स्पष्ट  व्यवस्था  रखी  ब् प़्से  सरकार  को  यह  ज्ञात  हो  सकेगा  कि

 az  कहां  से  कितनी  संख्या  में  किस  दर  पर  पाया  गया  अरार  कितने  सामलों  में  उनकी

 श्राय  राजनीतिक  दलों  को  मिली  i

 गह  राजनीतिक  दलों  के  स्वामित्व  वाले  प्रैसों  में  छपवाया  जाता  है  श्रौर

 कतिपय  राजनीतिक  दलों  के  माध्यम  से  निःशुल्क  बांटा  जाता  न  केवल  शिक्षा

 afer  बल्कि  राजनीतिक  साहित्य  भी  विशिष्ट  प्रकाशक  श्रायात  करते  हैं  wie

 इनਂ  प्रकाशकों  को  इस  पर  भारी  कमीशन  मिलता  है  ।  क्या  यह  विदेशी  मिशनों  के  माध्यम  से

 कतिपय  राजनीतिक  दलों  की  गतिविधिपों  का  वितपोषण  नहीं  है
 ?  मरे  विधेयक  का

 विक  उदेश्य  हैं  कि
 सरकार  भारतीप्रों  का  मस्तिष्क  दूषित  करने  वाला  ऐसा  विदेशी  साहित्य

 न  झान  तो &  are  देश  को  किसी  भी  विदेशी  प्रचार  का  चाहे  वह  रूस  या  किसी

 देश  का  हां  झड़ा  न  बनने  दे  ।  पश्चिमी  जमेंनी  श्रादि  से  शिक्षा

 इंजीनियरी  सम्बन्धी  पुस्तकों  का  ara  किसी  विशिष्ट  लाईसेंस  धारक  के  बजाय

 सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  किया  जाय ेi

 यदि  मंत्री  महोदय  इन  तथ्यों  की  श्रोर  ध्यान  दे ंदें  तो  मैं  यह  विधेयक  वापस  लेने  के

 लिए  सहमत  हूं

 Shri  Charan  Singh :  I  appreciate  the  objective  of  Shri  Guha.  The  points  are

 already  covered  by  the  guide  lines  of  the  External  Affairs  Ministry  and  by  the  Act  on  foreigr:

 contributions  If  our  purpose  is  not  met  ह  would  like  to  discuss  it  with  him

 श्रो  समर  IE  मैं  विधेयक  वापस  लेना  चाहता  ह्

 aaa  महोदय  :  प्रश्न  यह
 >

 \

 भारत  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  श्रायात

 at  विनियमन  करने  वाला  विधेयक  वापस  लेनि  की  manta  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुश्रा ।

 The  Motion  was  adopted

 at  समर  गह  :  मैं  सभा  की  ग्रनुमति से  विधेयक  वापस  लेता

 सभापति  महोदय  श्री  पटेल  श्र्व  सभा  पटल  पर  क
 महत्वपुर्णे पत्न

 रखेंगे

 थी  पी०  जो०  मावलंक्ार  मंत्री  महोदय  को  इसकी  सूचना  देनी

 चाहिए  थी
 ।

 यदि  वह  पत्र  रखना  चाहते  हैं  तो  गैर-सरकारी  कार्य  समाप्त  होने  बाद
 रखे ं।
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 15  1977  सभाਂ  पटल  पर  रखें  गये  पत्न

 लोकपाल  विधेयक
 mrs  PAT  कशो य L  WRAL  Ditsts

 श्री  पी०  क्द्०  देव :  मैं  प्रस्ताव  करता  a ie

 कतिपय  मामलों  में  की  गई  प्रशासनिक  कांयवाहियों  के  के  लिए

 लोकपाल  नाम  के  एक  प्राधिकारी  की  fart =)  तथा  उसके  कृत्यों  का  श्रौर

 तत्संसक्त  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जायें  ज्

 देश  में  भ्रष्टाचार  और  प्रशासनिक  कुरीतियों  ने  भयंकर  रूप  ले  लिया

 यहां  तक  कि  कार्यपालिका  ने  श्रापातकाल  के  दौरान  निरंकुश  शक्ति  अपने  हाथ  में  ले  at

 1960  में  स्वतंत्र  पार्टी  राजाजी  के  नेतृत्व  में  हुए  अपनें  पहले  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  यह

 सुझाव  रखा  था  कि  ta  ममलों  से  निपटने  के  लिए  एक  प्राधिकारी  किया  जाये  तो

 सभी  राजनीतिक  तथा  प्रणासनिक  दबावਂ  से
 पूर्णत  मुक्त

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  श्राप
 श्रपना

 भाषण  गैर-सरकारी  काय  के  लिए  नियत

 grat  दिन  जारी  रखें

 Set

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ७०. कर्द्र गय  उत्पाद  द्ल्क  अर  लवण  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  श्रौर  कन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 नियमों  श्रादि  के  sata  श्रधिसूचनाएं

 Notifications  under  Central  Excises  and  Salt  Act,  Customs  Act  and  Central
 Excise  Rules,  etc.

 fat  श्रौर
 राजस्व  तथा  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  मैं  ,  निम्नलिखित  पत्न

 भा  पटेल  पर  रखता  हूं
 ——

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  झर  लवण  1944  की  धारा  38  के

 aaa  की  एक-एक  प्रति  :--

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1977  जो

 दिनांक  15  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 संख्या  ई०  में  प्रकाशित  हुए  थे

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1977, जो  दिनांक

 15  1977  के  के  में  झ्रधिसुचना  संख्या  234/77

 ई०  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  दीं०्-5/19/77] 1.
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 श्री  =  एम०

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  प्रन्तगंत्र  निम्नलिखित

 अधिसुचनाश्रों  की  एक-एक  प्रति  —e=

 झअ्रधिसुचना  संख्या  शुल्क
 से

 शुल्क

 me  शुल्क  से  शुल्क  तथा

 aust  जो  दिनांक  15  1977
 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थीं

 श्रधिसूचना  संख्या  जो  दिनांक  15

 1977  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (3)  उपर्युक्त  मद  (2)  में  उल्लिखित  श्रधिसुचनाओं  के  सम्बन्ध  में  एक

 त्मक  ज्ञापन

 [aarea  में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  eto  720/77]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  श्रन्तर्गत  जारी  की  गयी  निम्नलिखित

 झधिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  ——

 (a%)  श्रधिसुचना  संख्या  Fo,  Fo  से  22  2/77-

 सी०  ई०

 से  ् ०  ई०  से

 ई०  शौर  ०  ई०  तथा  भ्रंग्रजी

 जो  दिनांक  15  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  at ।

 (at)  श्रधिसूचना  संख्या  ई०  से  र्ड्०
 ०

 Q  ०,  ई०  ई०

 237/  fo  से  ई०  श्रौर

 ०  जो  दिनांक  15  1977  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित हुई  थीं

 (5)  satay  मद  (1)  श्रौर  (4)  में  उल्लिखित  अधिसूचना  संख्या  215/77-

 सी०  ई०  से  ०  श्रौर  ई०  के  सम्बन्ध में  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रिंयालय  में  रखे  गये  ।  afi  संख्या  एल०  zo  720/77]

 ~
 इसके  लोक  सभा

 16  1977/25  1899
 Cg)  कके

 11  बजें  तक  क  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  Clock  on  Saturday,  July  95,  1977/Asadha
 25,  1899  (Saka)
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